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: भारतीय विधि के हतिहास.पर प्रपनोत्तर : 
; (Questions and Answers on Indian Legal History) ° 
अध्याय १ 


प्रेसीडेन्सी नगरों में पुवे. न्याय प्रशासन | 
(Early Administration of Justice in Presidency Towns) 


अस्त १--सन १७२६ के qd मद्रास-स्थित न्याय प्रशासन 
विवेचना कीजिये । क 
थवा .. 
“मद्रास स्पित न्यायिक संस्था का क्रमिक विकास १७२६ ई० से पूर्व तीन 
विभिन्न प्रकमों में हुझा-इस पर तक-वितक प्रस्तुत कीजिए | 


ग्रथवा 
सन्‌ १६३९ से १७२६ के बीच मद्रास स्थित न्याय-संस्थाम्रों के इतिहास पर 
प्रकाश डालिये | 
उत्तर-सन्‌ १७२६ de के पूर्व मद्रास-स्थित न्याय प्रशासन पद्धति को तीनः 
भागों में विभाजित किया जा सकता है । 
प्रम wata—(First Period) (१६३९-१६६६)--इस भ्रवधि का 
प्रारम्म मद्रास की स्थापना के पश्चात्‌ सन्‌ १६३९ ई० में हुआ एवं सन्‌ १६६६ Ko 
तक चलता रहा | इस काल में त्यांय प्रशासन पद्धति भपनी मौलिक एवं प्रारम्भिक 
ert में थी 1 
मद्रास की स्थापना (Foundation of Madras) 
सन्‌ १६३९ ई० में मिस्टर फ्रान्सिस डे (Mr. Francis Day) ने एक हिन्दू 
शासक से कुछ भूमि लेकर मद्रास की स्थापना की | इस भूमि पर कम्पनी ने किलेवन्दी 
करके एक सुरक्षित कारखाने की स्थापना की | इस कारखाने का नाम फोट सेन्ट जाल 


= 
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२ भारतीय विधि के इतिहास पर प्रश्नोत्तर 


(Fort St. George) रखा गया | इस किले में कम्पनी में कार्य करने वाले म्रंग्रेज 
नौकर एवं wer योरोपियन निवास करने लगे | तत्पश्चात्‌ यह कम्पनी ह्वाइट टाउन 
(White Town) के नाम से प्रसिद्ध हो गई | ऐसी अवस्या में कम्पनी पड़ोस स्थित 
प्रदेश, जो कि मद्रास पट्टनम के नाम से विख्यात था, में भी न्याय प्रशासन के लिये 
भ्रनुग्रहवद थी । इसमें भारतीय निवास करते थे झौर ord में इसका नाम ब्लेक टाउन 
(Black Town) पड़ गया | यही ब्लैक टाउन (Black Town) एवं ह्वाइट 
टाउन (White Town) मिलकर wa में मद्रा के नाम से प्रसिद्ध हुआ | 

White Town—it प्रतिनिधि (Agent) एवं परिषद्‌ (Council) 
फौजदारी (Criminal) एवं दीवानी (Civil) के मुकदमो का निर्णय करती थी। 
न्यायालय के अंधिकार प्रस्पष्ट एवं ग्रनिश्‍चित थे । अतः कुशल न्याय प्रशासन सम्भव न 
था | भेक झवसरों पर मुकदमा कम्पनी के प्रधिकारियों के द्वारा निणंय के लिये लन्दन 
भेजना पड़ता UT | 

Black Town—% कम्पनी न्याय के लिये भ्रतुग्रहवद्ध होने पर भी इस 
काल में किसी न्यायाधिकरण की स्थापना नहीं कर सकी थी झर न प्राचीन परम्परा- 
गत पद्धति को ही छोड़ सकी थी । प्राचीन 'चाउल्टरी कोटं (Choultry Court) 
नगर में न्याय प्रशासन का कार्य करती थी | एडिगर (Adigar) ग्राम का gen- 
घिकारो छोटे-छोटे दीवानी एवं श्वान्ति भङ्ग के मुकदमों में निर्णय देता था । गम्भीर 
फौजदारी के मुकदमे को स्थानीय राजा के पास निर्दिष्ट कर दिया जाता था | 

उस समय मद्रास में प्रचलित न्याय प्रशासन पद्धति में सुधार करने के लिये 
«md द्वितीय (Charles II) ने सन्‌ १६६१ $o में एक राजलेख (Charter) 
का प्रतिपादन किया जो मारत में न्यायतन्त्न के विकास के इतिहास में एक युगान्तकारी 
सीमा-चिन्ह समझा जाता है | 

सन्‌ १६६१ ६० के राजलेख (Charter) ने कम्पनी को भ्रपने इलाके में 
राज्यपाल एवं सभाओं के नियुक्त करने के अधिकार प्रदान किये | प्रत्येक कारखाने के 
गवर्नर भौर कौंसिल को कम्पनी के या कम्पनी के ग्रधीनस्थ सभी लोगों के दीवानी 
तथा फौजदारी के मुकदमों का aree की विधि के भ्रनुसार विचार करने एवं निग 
देने का म्रधिकार प्रदान किया गया | इसका स्पष्टीकरण निम्नलिखित दाब्दों से अली 
भाँति हो जाता है-- 

to ब... judge all persons belonging to the said Governor and 

Company:or that shall live under them, in all cases whether civil © 
orerimirist according to the laws ofthis kingdom and to execute - 
judgment accordingly.” Xs 
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सन्‌ १६६५ ई० तक मद्रास एजेन्ट एवं कौंसिल के द्वारा प्रशासित होता रहा था 

परन्तु इसी वष" एक महत्वपूर्ण घटना के फलस्वरूप गवर्नर एवं कॉसिल के द्वारा 
शासित होने लगा | कम्पनी के इलाकों में रहने वाले भारतवासियों को भी ग्रवनंर 
एवं कौसिल के न्पायिक भ्रधिकारों के अघीन कर दिया गया | प्रशासन के लिये 
इङ्गलंड में तत्समय प्रचलित विधि को मान्यता प्रदान की गई। भारतीयों के मामले 
में उनके रीति-रिवाजों एवं नियमों को नये राजलेख (Charter) ने किसी भी प्रकार 
का सरक्षण नहीं प्रदान किया | 

ब्लैक टाउन (Black Town) में प्राचीन चाउल्ट्री कोट (Choultry 
Court) द्वारा ही प्रशासन प्रचलित था । इस भ्रवधि में इसमें किसी प्रकार का 
सुधार न हो सका | 

द्वितीय wafa (१६६६-१६८६)--(७960070 ?७ए८ं००)-सन्‌ १६७८ fe 
में eam (Streynsham) मद्रास के गवनंर नियुक्त हुये | उन्होंने सम्पुर्ण न्याय 
प्रशासन पद्धति का पुनसंगठन किया एवं अपने ग्रनत्य प्रयत्नों के फलस्वरूप उसे नव 
जीवन प्रदान किया | 

उच्च न्यायालय (High Court) गवनंर एवं कॉंसल के cerca की कार्यं 
प्रणाली एवं उसका प्रबन्ध अच्छा नहीं था | सन्‌ १६७८ Eo में यह निएचय किया गया 
कि गवरनर एवं कौंपिल का न्यायालय अधिक नियमित रूप से झदालत का कार्य 
करे तथा सभी दोवानी एवं फौजदारी के मुकदमों में eyes की विधि के भ्रनुसार 
न्याय प्रशासन करें | ग्रदालत प्रत्येक सप्ताह में दो वार सगा करती थो और प्रत्येक 
मुकदमे को सुनवाई १२ व्यक्तियों की एक जरी को सहायता से हुआ करती थी | यह 
झदालत उच्च न्यायालय के नाम से प्रसिद्ध ge | 

चाउल्ट्री कोटं (Choultry 00ए1"४)--इस काल में प्राचीन atest कोटं 
(Choultry Court) का पुनः संगठन gurl qaqa भारतीय ग्रधिकारियों के 
स्यान पर तीन झंग्रेजी ग्रधिकारियों की नियुक्ति हुयी | ये नये foe प्रधिकारीगणा 
सप्ताह में दो दिन मुकदमे को सुनवाई करते थे | उन्हें ५० पैगोडा (१५० रुपया) तक 
के मूल्य के मुकदमों में निणाय का भ्रधिकार प्रास था | यह अदालत छोटे छोटे फौज- 
दारी के मुकदमों में निणंय प्रदान करने के लिये मी अधिकृत थी । इस भ्रदालत के 
fua के विरुद्ध उच्च न्यायालय (High Court) में ote दायर की जा सकती 
थी i 

इस प्रवधि में मद्रास में अदालतों का. प्रभुत्व स्थापित हो गया | यह भ्रदालते 
दो प्रकार की थी--एक प्रवर न्यायालय . (Superior Court) एवं दुसरी निम्न 
wan (Lower Court) | दोनों का च्याय क्षेत्र निर्धारित था । निम्न ग्रदालत 
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(Lower Court) ar (Oboultry Court) केवल १५० रुपयों (५० पेगोडा) 
तक के एवं अन्य छोटे-छोटे अपराधों. की. सुनवाई करती थी । अन्य सभी मुकंदमों 
एबं निम्न भ्रदालत के निणाय के विरुद्ध भ्रपोलों की, सुनवाई जूरी की मदद से उच्च 
न्यायालय में होती थी । c vias 
` ` piaua (१६८६-१७२६) इस भवधि में भारतीय न्याय-पणाली में 
एक नये अध्याय का प्रारम्भ हुआ । मद्रास में नौसेनिक न्यायालय (Admiralty 
Court) की स्थापना gel सन्‌ १६८३ के राजलेख (Charter) ने कम्पनी को =: 
यह प्रधिकार दे दिया कि वह ऐसी wee जहाँ चाहे स्थापित करे । अब अदालत व्या- 
वसामिक wear समुद्रीय प्रतिक्रमण सम्बन्धी (क्षति अपराघ प्रादि) सभी मुकदमों में 
निर्णय प्रदान करने के लिये अधिकृत कर दी गई । ये भ्रदालते' जहाजों एवं सामानों पर 
घावा पड़ने एवं उन्हे जब्त कर लिये जाने से सम्बन्धित मुकदमों की सुनवाई भी करतो 
off | प्रदालत को इन मुकदर्मो कां निर्णय साम्य (equity) तथा सद्विवेक (good 
conscience) के नियमों तथा व्यापारियों के कानून एवं 'रीति रिवाजों के भनुसार 
(the laws and customs of merchants) करना होता था । यह प्रदा- 
लत अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करती थी इस भ्रदालत के स्थापित होने के साथ 
ही गवर्नर एवं कौ'सिल ने झपने न्यायिक geil (judicial functions) का 
प्रयोग करना स्थगित कर दिया | मद्रास के क्षासन ने इसके क्षेत्राधिकार बढ़ा दिये 
झौर नगर की General 0८7४ की हैसियत से कार्य करने एवं सभी साधारण 
दीवानी एवं फौजदारी के भुकदमों के सुनने का भ्रधिकार दे दिया | 
सन्‌ १७०४ के पश्चात्‌ नौसेनिक न्यायालय ने कार्य करना बन्द कर दिया भ्रौर 
इसका भेत्राधिकार गवनंर एवं कौसिल द्वारा प्रयोग किया जाने लगा । ग्रतः सन्‌ १७०४ 
के पश्‍चात मद्रास में चाउल्ट्री कोटं, मेपर कोटं एवं गवनंर और कौंसिल के न्यायालय 
कार्य कर रहे थे | भ्रव मेयर कोर्ट के निरांय से नौप्नधिकरण न्यायालय फें स्थान पर 
गवर्नर एवं उसकी कौंसिल द्वारा अपीलें सुनी जाने लगीं |. 
सन्‌ १६८७ के राजलेख (0118101) के waia एक अतिरिक्त ग्रदालत 
की स्थापना हुई । मद्रास में यह भ्रदालत Had कोर्ट (Mayor’s Court) के नाम 
से प्रसिद्ध हुईं | इस अदालत के सदस्य एक नगराध्यक्ष, १२ नगर वृद्ध (3100110811) 
तथा ६० या उससे झ्रधिक पुरदण्डाधिकारी (Burgesses) होते & | Mayor 
सदैव एक ग्रग्रज होता था | 
Xu राजलेख ने Grad कोटं को समस्त दीवानी एवं फौजदारी से सम्बन्धित 
मुकदर्मो में निणाय प्रदान कर देने के लिये faga कर दिया। फौजदारी के मुकदमे 
में इस अदालत को पथ दण्ड, केद, एवं झारीरिक दंड देने का अधिकार प्रास था। 
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मेय-रकोट के निर्णय के विरुद्ध ऐसे मुकदमों में जिनकी मालियत ३ पैगोडा (e wa) 
से अधिक होती थी ate समस्त फौजदारी के मुकदमों में जहाँ मृत्यु दंड एवं WAT 
की आजा दी जाती थो, भ्पील नौसेनिक न्यायालय (Admirality Court) में 
दायर की जा सकती थी | sue 
मेयर्स कोर्ट में गणापूति (quorum) के fex दो नगर वृद्ध (Aldermen): 
एवं नगराव्यक्ष (Mayor) ग्रावश्यक ये । यह waa पन्द्रह दिनों में केवल एक 
बार बैठती थी प्रौर फौजदारी के मुकदमों का निर्णय जूरी की सहायता से सुनती थी! 
Mayor Court एक म्रधिकारो, जो रिकाहंर (Recorder) कहलाता 
था, को सहायतार्थ रख सकता AT रिकाडर (Recorder) का कानून की समस्त 
घाराभ्रों से भलो-माँति परिचित होना भ्रावस्यक था | 
सन्‌ १७०४ के प्रन्तिम दिनों में तीन प्रकार को भदालतों का प्रचलन था-- 
(१) Choultry Court (3) Mayor Court, भोर (3) Admirality 
Court | Ea प 
इस प्रकार की स्याय-प्रदासन प्रणाली सन्‌. १७२७ do तक चलती रही | इस 
वर्षे न्याय Genel के क्षेत्र में मद्रास में मेयर कोटं को स्थापना के कारण एक नवीन 
क्रान्ति का सुजन हुआ । यह मेयर कोटं सन्‌ १६८७ ई० में स्थापित मेयर कोर्ट से 
भिन्न थी । महत्वपूर्ण भ्रन्तर यह था कि सन्‌ १६८७ की मेयर कोर्ट केवल कम्पनी xt 
एक अदालत थी क्योंकि इसको स्थापना कम्पनी द्वारा जारी राजलेख (Charter) 
के अन्तगंत की गई थी | परन्तु नव स्थापित मेयर कोर्ट gare (Crown) को 
झदालत थी जिसकी स्थापना सन्‌ १७२७ के राजकीय राजलेख (Royal 
Charter) के भ्रन्तगंत हुईं थी । Ma ५६ 23 
प्रस्न ara qd कलकत्ता में प्रचलित. न्याय प्रशासन पद्धति की स्पष्ट 
विवेचना कीजिये | | i ; Sys 
Q. 2. What was the system. of administration of justice in 
Bombay and Calcutta? ^ £ 
उत्तर-वम्बइ में न्यामरप्रश्ाएन पद्धति (Administration of justice’ 
in Bombay)— FER 
सन्‌ १६६८ ई० में बम्बइ' में प्रचलित न्माय-प्रशासन पद्धति को तीन भागों में 
बाटा जा सकता था । un 
सन्‌ १६६१ ६० में Charles 1] को wat grata शासक की बहन से 
होने पर बम्बई द्वीप दहेज के रूप में मिला या । सन्‌, १६६८ के राजलेख (Charter) 
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के ania Charles 11 ने इस द्वीप को कम्पनी को हस्तान्तरित कर दिया | ३ 
राजलेख के भ्रन्तगंत कम्पनी को भ्रच्छी सरकार के संगठन, विधि निर्मित करने एव 
उसे लागू करने का झधिकार भिल गया | इस राजलेख के अनुसार कम्पनी इञगतन्ड में 
प्रचलित भदालतों के सहद न्यायाधिकरण के लिए ग्रदालतों को स्थापना कर सकती 
at | 
सन्‌ १६६८ के पूर्व--इस समय यहाँ पुतंगीज लोगों का झाधिपत्य था। 
तत्पश्चात्‌ यहाँ Charles IL का ग्राधिपत्म हुआ | परन्तु sm ही Charles I 
ने इस द्वीप को कम्पनी को इस्तान्तरित कर दिया | संक्षेप में इस समय के amfa- 
बर्णन इन शब्दो में किया जा सकता है-- 
ae a Ne ee regime the main official at Bombay 
was a Thanadar, a Military officer charged with the policing and 
defence ofthe ए2808..०००००००००«००००००००० " : 
प्रथम wate (१६६८-१६८३)--यहाँ wd प्रथम सन्‌ १६७० ६ ० में न्याय 
पद्ध ति का प्रारम्भ हुआ | इसके अ्रन्तगंत बम्बई को दो भागों में विभाजित किया 
गया | प्रत्येक भाग (Division) में anari एक-एक भ्रदालत की स्थापना की गईं 
प्रत्येक अदालत में चार या पाँच न्यायका थे । इन प्रदालतों को दीवानी भौर 
फौजदारी से सम्बन्धित छोटे-छोटे मुकदमों को सुनने का wf mx प्रात या | इन्हें 
संचालित करने के लिये कस्टम भाफिसर (Custom Officer) नियुक्त थे। इनमें 
से कुछ न्यायकर्ता भारतीय भी होते थे । यहाँ गणपूति (Quorum) की संख्या तीन 
थी | 
इस काल में डिप्टी गवनंर एव कॉसिल के न्यायालय के रूप में एक वरिष्ठ 
न्यायालय की स्थापना का भी भ्रायोजन किया गया। यहाँ मौलिक एवं प्रपील 
सम्बन्धी दोनों प्रकार के मुकदमों की सुनवाई होती थी | यह भ्रदालत जूरी कौ 
सहायता से का निर्णय करती थी | 
सन्‌ m o की न्याय पद्धति में मुख्यतः दो कमियाँ थो | पहली कमो यह 
थी कि निम्न तया उच्च दोनों प्रदालतों के न्यायकर्त्ता कातून के मौलिक ferret से 
पूर्रातया प्रनभिज्ञ थे | दूसरी कमी कार्यकारिणी एवं न्यायिक शक्तियों के क्षेत्राबिकार 
में स्पष्ट विभाजन न होने के कारण उत्पन्न हो गयी थी | 
इन त्रुटियों को दूर करने के लिये सन्‌ १६७२ में एक नवीन न्याय-पद्ध ति का 
झारम्भ किया गया | 
सन्‌ १६७२ ६० की न्याय पढति-- : 
(१) इस नवीन त्याय-पद्धति ने पुतंगीज न्याय प्रणाली के समक्ष भ ग्रेजी न्याय- 
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प्रणालों को अधिक महत्व प्रदान किपा | प्रतएव प्रत्येक मुकदमे का निर्णय भंग्र जी 
न्याय प्रणाली के नुसार होने लगा। | 

(२) इस पद्धति के भ्रत्तर्गत दोवानी, फौजदारी एवं वसीयत सम्बन्धी सभी 
मुकदमों के निर्णय के लिये बम्बई में एक केन्द्रीय न्यायालय स्थापित किया गया । यह 
झदालत केवल एक न्यायकर्ता के द्वारा संचालित होती थी | यह wate में केवल एक 
बार मुकदमों को सुनवाई करती थी। यह अदालत समस्त दीवानी मुकदमों के 
निया qå की सहायता लेती थी | 

(३) फौजदारो के मुकदमों का फेसला करने के लिये बम्बई को चार भागों 
( Divisions ) में विभाजित कर दिया गया । प्रत्येक माग | ( Division ) का 
सुंचालत एक we भ्रधिकारी के द्वारा होता था | यह प्रधिकारी दान्ति प्रधिकररिक 
( Justice of Peace ) कहलाता या। इसका प्रधिकार उपापणांकर्ता दण्डाधिकारी 
(Committing Magistrate) के समान ही या | समस्त भावष्यक कार्यवाहियों 
के पक्ष्वात्‌ यह अधिकारी अपराधी को मुकदमे की सुनवाई एवं निर्णय के लिये केन्द्रीय 
झदालन में भेज देता था जहाँ प्रपराधी के मुकदमे की सुनवाई जूरी की मदद से होती 
थी | शान्ति प्रधिकरणिक (Justice of Peace ) मुकदमों के निर्णय प्रदान करने 
में केन्द्रीय अदालत की सहायता के लिये न्याय सहायक का कार्य भी करते È | 

(४) इसके निणंय से mige व्यक्तियों को डिप्टी गवर्नर एवं कौंसिल की 
अदालत में क्‍प्रपील करने का प्नधिकार था। । 

इस प्रणाली ने सदूभावं न्यायालयों ( Courts of Conscience ) को 
स्थापना की भी व्यवस्था की । इन अदालतों में छोटे-छोटे दीवानी मुकदर्मो का निर्णय 
होता था | इसकी doc सप्ताह में केवल एक बार होती थौ | विवादी को किसी प्रकार 
का न्याम-शुल्क भदा नहीं करना पड़ता था। इसके साथ ही मुकदमों का प्रविलम्ब निर्णय 
` भी हो जाता था। . 

द्वितीय भ्रवधि ( १६८४-१६९० )--इस समय बम्बई में १६८३ के राजलेख 
के भ्रनुसार नौसेनिक न्यायालय ( Admiralty Court ) नामक एक quen 
प्रदालत की स्थापना हुई । यह नौसेनिक न्यायालय (Admiralty Court) न 
केवल जलसैन्य भौर समुद्रीय मुकदर्मो का फेसला करती थी वरन्‌ दीवानी एवं फौजदारी 
मुकदर्मो का फेसला भी करती थी । इस अदालत का संचालन एक वकील, sto 
जान (Dr. John) द्वारा होता था जो दीवानी के कानून से भली-भाँति 
परिचित थे 1 र ; 

यह प्रणाली सन्‌ १६९० ६० तक चलती रही । सन्‌ १६६० ई में बम्बई पर 
सुंगल क्षासक के जल सेना-नायक सिद्दी ( Admiral Siddi) ने प्राकमण करके 
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झाधिपत्य स्थापित कर लिया | फलस्वरूप वर्त्तमान न्याय प्रणाली का भी मन्त हो गया । 
सन्‌ १६९० ६० से सन्‌ १७१८ fo तक न्याय-प्रशासनः के विकास का इतिहास, 
प्रत्थकारमय रहा | ईस काल इतिहास जानने का कोई साधन प्राप्त नहीं है । 
तृतीय अवधि ( १७१८-१७२८ )--सन्‌ १७१८ में न्यायाधिकरण के क्षेत्र में. 
एक नवीन प्रदालत का प्रादुर्भाव हुआ ag प्रदालत दीवानी एवं फौजदारी के 
मुकदर्मो का फेसला करती थी । इसके सदस्य एक ger न्यायाघीदा एवं € अन्य 
न्यायाधीश थे । मुख्य न्यायाधीश एवं ५ wer न्यायाघीक ग्र te थे । इसके 
साथ ही ये न्‍्यायाघीश परिषद्‌ ( Council ) के भी सदस्य होते थे । अन्य चार 
न्यायाघोश विभिन्न वर्गो का नेतृत्व करने वाले भारतीय थे | मुकदमों का निर्णय विधि 
(Law, justice) साम्य ( Equity ) एवं aqata (Good conscience): 
के आधार पर होता था | कम्पनी के द्वारा समय-समय पर जारी किये गये नियमों 
झौर विधियों का प्रयोग भी निणांयार्थं किया जाता था। मुकदमों का निर्णय करते 
समय भारतीय रीति-रिवाज और प्रचलन का भी प्रशय लिया जाता था | यह न्याया- 
भिकरण भूमि, भवन एवं wer प्रचल सम्पत्ति के विक्रय पर रजिस्ट्रे शन-ग्रह का कार्य 
भी संपादित करता था | इसे रिक्थपत्र सम्वन्धी ( Testamentary ) भ्रधिकारः 
सी प्रास थे । इस. भ्रदालत कीं गणपूर्ति के लिये तीन न्यायाधीश ores: 
ये भारतीय न्यायाधीश सम्मिलित रूप से Black Justices के . नाम से प्रसिद्ध 
W । यह न्यायालय साह में केवल एक वार मुकदमों को सुनवाई करती थी और 
अत्यन्त शीघ्र एवं सरल न्याय की व्यवस्था करती wr] इस न्यायलय के निर्णय के 
विरुद्ध mia गवर्नर जनरल एवं कौंसिल को . अदालत में दायर को जाती थी | इस; 
प्रदालत का कार्म काल सन १७२८ ई० तक चलता रहा | तत्पश्चात्‌ सन १७७६ ई०. 
में इसके स्थान पर राजकीय राजलेस ( Royal . Charter ) के sema मेयर. 
कोट ( Mayor Courts) की स्थापना को गई | ट 8: 


- > . कलकत्ता में न्याय प्रशासन पद्धति 
(Administration of Justice in Calcutta ) 
सर्वप्रथम २४ अगस्त सन्‌ १६९० ई० में कलकत्ता की नींव पड़ी । सन १६९८. 
६० में कम्पनी की जमींदारी तीन ग्रामों--कलकत्ता, सुल्तानाटी प्रौर गोविन्दपुर पर: 
घोषित कर दी गई । इन्हीं तीन ग्रामों का विकसित स्वरूप वर्तमान कलकत्ता के रूप में... 
इष्टिगोचर होता है। सन १६९९ Fo में कलकत्ता प्र सीडेन्सी टाउन भी घोषित कर: 


दिया गया भ्रौर यहाँ सभासदों एवं सभापति की नियुक्ति. होने लगी | सन १६६८ Fo 
ठक कम्पनी उन समस्त अधिकारों का थो तत्कालीन जमोंदार उपभोग करते थे, . 
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उपभोग करती रही । यह दीवानी एवं फौजदारी-दोनों प्रकार के मुकदमों की सुनवाई 
करती थी | उस समय कलकत्ता में एक कलेक्टर की नियुक्ति हुईं जो कलकत्ता परिषद्‌ ' 
(Council) का सदस्य भो था। देशी व्यक्तियों के मुकदमों के न्याय प्रशासन के 
लिये, देश में प्रचलित भ्रन्य त्यायाधिकरणों के समान ही यहाँ भी भ्रदालतें थीं। कले- 
क्टर समस्त दीवानी एवं फौजदारी के मुकदमों में निणाग प्रदान करता था | वह साथ 
ही साथ मालगुजारी एकत्र करने एवं उसके सम्बन्ध में उठते वाले मुकदमों के निर्णय 
के लिये भी ग्रधिकृत था । कलेक्टर के canta फौजदारी के मुकदमों में न्याय प्रशासन 
के लिये एक फौजदारी प्रदालत की व्यवस्था की गइ थी | यहाँ न्याय प्रशासन के लिये 
किसी भी प्रकार की जूरी की व्यवस्था न थी | कलेक्टर ही समस्त श्ावस्पक दंडों का 
विधान भी करता था । दीवानी के मुकदमों के लिये कलेक्टर के प्न्तगंत एक कचहरी 
लगती थी जिसमें केवल संक्षिस न्याप की व्यवस्था थी कमी-कमी पंचायत (Arbi- 
tration) की सहायता ले ली जाती थी | grant का निर्णय प्रचलित एवं निर्धारित 
रीति-रिवाजों के अनुसार होता था | इन प्रचलित रीति-रिवाजों के प्रभाव में कलेक्टर 
झपने सदूविवेक से मुकदमों में निर्णय भ्र दान करता था | इस निर्णय के विर्य ग्रपील 
गवनंर एवं कोंसिल को भ्रदांलत में दायर की जा सकती थी | - 

यह प्रणाली सन्‌ १७२७ तक चलती रही | इस वर्षं. १७२७ के राजलेख के 
झन्तगंत मेयर कोर्ट (Mayor Court) की स्थापना होनेः के कारण इस पूर्व 
, प्रचलित प्रणाली का अन्त हो गया। |. ¦ - ` 
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अध्याय २ 


सन्‌ १७२६ और सन्‌ १७५३ का राजकीय राजलेख एवं 
मेयर कोटे की स्थापना 


“(Royal Charter of 1726 and 1753 and Creation 
of Mayors Court) 
प्रद्न ३. “सन १७२६ में भारतीय न्यायिक संस्थांभों के क्षेत्र में एक नवीन 
“उद्भावना का सृजन हुध्ना?--इस कथन का प्रौचित्यसिद्ध कोजिये । 


अथवा 


सन्‌ १७२६ का राजकीय राजलेख मात्र न्यायिक राजलेख था”--विस्तार- 
“पुर्वक इस कथन को विवेचना कीजिये | 

उत्तर--सन्‌ १७२६ में कम्पनी को प्रदालतों एवं उसके डाइरेक्टरों ने मद्रास 
कलकत्ता एवं बम्बई में दीवानी, मृत्युदंड एवं wer अनेक फौजदारी के मुकदमों के 
न्याय sure तात्कालिक, सस्तो एवं प्रभावपू णां अदालतों की कमी का भनुभव 
fear | प्रतएव उन्होंने इंगलेंड के aoe से इन तीनों प्रेसीडेन्सी टाउन में अधिक 
शल STRIS की स्थापना के लिये एक नये राजलेख की भाँग को | 

सन्‌ १७२६ का राजलेख ( Charter of 1726 ) 

सन्‌ १७२६ में सम्राट (Crown) ने एक राजलेख (Charter) की 
-उद्घोषणा की जो सन्‌ १७२६ के राजलेख (Charter) के नाम से प्रसिद्ध 
GUT | इस चाटंर के भ्रत्तगंत प्रत्येक प्रेसीडेन्सी टाउन--वम्बई, मद्रास एवं कलकत्ता 
में कारपोरेशन की स्मापना हुई | इसके सदस्य एक नगराध्यक्ष (Mayor) एवं e 
qaga ( Aldermen ) थे | नगराष्यक्ष ( Mayor) एवं सात वयोवृद्ध 
(Aldermen) ब्रिटेन के नागरिक होते थे भ्रन्य सदस्य भारत के किसी राज्य 
के जो उनसे मित्रता रखते थे, निवासी हो सकते थे | नगराध्यक्ष का कार्‍्य-काल केवल 
एक वर्षे के लिये होता था | वयोवृद्ध (Aldermen) जीवन पर्यन्त अथवा उस प्रेसी- 
डेन्सी में निवास की wale तक भ्रपने पद पर बने रहते थे | प्रत्येक वर्षा ल्गराष्यक्ष 
(Mayor) एवं वयोवृद्ध (Aldermen) मिलकर अपने ही में से एक (Mayor 
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सन १७२६ और सन १७५३ का राजकोय राजलेल एवं मेयर कोट को js 

* का चुनाव करते घे | किसी वयोवृद्ध (Alderman) के पद के रिक्त quU x 
sate की नियुक्ति करते थे | 


दीवानी से सम्बन्धित न्याय प्रशासन 
(Administration of Civil justice) 


प्रत्येक प्रेसीडेन्सी टाउन के नगराष्यक्ष ( Mayor ) एवं pede 
वयोवृद्ध ( Aldermen ) मेयर कोट (Mayors Court) के नाम से एक 
लेख न्यायालय (Court of Record) का गठन करते थे | इस भदालत की Bia 
of सख्या केवल तीन थीं | यह भदालत उस प्रदेश एवं ग्रघोनस्प कारखानों pe : 
वाले दीवानी से सम्बन्धित समस्त मुकदमों की सुनवाई करती थी | मेयर we 
निर्णय के विरुद्ध wia गवनंर qd कॉसिल (Governor and Gounocil) 
झदालत में होती थो | इस राजल्लेख के झनुसार राज्यपाल एवं परिषद्‌ (Governor 
and Council) के निर्णय के बिरुद्ध मो प्रपौल दायर करने का अधिकार ma 
.नागरिको को मिल गया | उन सभी मुकदमों में, जिनका मूल्य १००० पैगोडा अय : 
'उससे धिक था, राज्यपाल एवं परिषद्‌ के निर्णय के विरुद्ध King-in-Councl 
को अदालत में घ्रपोल दायर करने का प्रधिकार प्राप्त हो गया था। १०० पैगोडा 
अथवा उससे कम मालियत के मुकदमों में राज्यपाल एवं परिषद्‌ (Governor 
and Counoil) का निर्णय भ्रन्तिम (final) माना जाता था t मेयर कोर्ट हम 
न्यायालय (Court of Record) होने के नाते भ्रपना भमान (conte ) 
“करने बाले का उपापण भी कर सकती थी | इसके अतिरिक्त मेयर ee को रिक्तपत् 
सम्बन्धी (Iestamentary) मुकदमों में भ्माय प्रशासन का सी भ्रधिकार au 
इस अदालत को मृतफ भ्रंग्रेजो के द्वारा छोड़ें गये वसीयत सम्बन्धी प्रमाण TAT 
अतिपादित करने का भी भ्रधिकार प्रास या | - 

सन १७२६ के राजलेख (Charter के प्रनुसार न्यायालय केबल न्याय एव 
अधिकार के भाघार पर मुकदमों का निर्णय करते थे। 


फौजदारी से सम्बन्धित AAT 
(Administration of Criminal justice) 


टे भुकदर्मो को सुनने का कोई 
मेयर कोर्ट (Mayor Court) को फोजदारी के gei 

अधिकार नहीं था । वह केवल दोवानी (civil ) एवं रिक्यपत्न सम्वन्धी Testa- 
mentary) मुकदर्मो से सम्बन्धित थी । 
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१२ भारतीय विधि के इतिहास ॒पर प्रस्नोत्तर 


प्रत्येक प्रेसीडेन्सी टाउन में फौजदारी के मुकदमों का निर्णय करने का अधिकार 
राज्यपाल एवं परिषद्‌ (Governor and Council) के पाँच ज्येष्ठ सदस्यों को 
दिया गया था। उनमें से प्रत्येक सदस्य बाँति प्रधिकरशिक (Justice of the Pe- 
ace) के समान नियुक्त होता था । इस हैसियत से वे midi को बन्दी वना सकते 
थे झौर प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से छोटे-छोटे अपराधों के लिये दंडित कर सकते थे t 
गौण रूप से राज्यपाल (Governor) एवं पांच ज्येष्ठ सदस्यों को भ्रभिलेख 
न्यायालय (Court of Record) का कार्य भी सम्पन्न करना पड़ता था | उसमें से 
सभी प्रभवा कम से कम तीन व्यक्ति वर्ष में चार वार शांति की स्थापना के लिये 
त्रैमासिक सत्र (Quarter Session) में मुकदमों की सुनवायी करते थे | इस War 
लत को महाभियोग (High treason) के अतिरिक्त सभी मुकदमों को सुनने एवं 
अरभियुक्तो को दण्डित करने का भ्रधिकार प्राप्त था mw अदालत को Oyer and 
Terminer and Gaol. Delivery जिन्हें प्रेसीडेन्सी टाउन ग्रथवा उनके अघी- 
नस्य किसी कारखाने के अन्तर्गत घटने वाले किसी ग्रपराध को gat एवं दण्डित करने 
का अविकार था, के सभी अ्रधिकार प्रास थे | 


सह्दाज्री एवं निम्न जूरी (Grand Jury and Petty Jury) 


सन १७२६ के चाटर ने फौजदारी के मुकदमों के निर्णय के लिये त्रमासिक 
सत्र (Quarter Session) की were को सहायता के जिये महाज री एवं निम्न 
जूरी की व्यवस्था को | इसमें कुल २३ सदस्य थे | 

Wen (Jury of Presentment) का कत्त'व्य संदिग्ध ग्रपराधियों की 

जाँच करना एवं अपराध प्रमाणित होने पर “उनपर मुकदमा चलाये जाने के लिये 

उन्हें उपस्थित करना होता था । 

इस जूरी का दूसरा मुख्य कत्तव्य संदिग्ध व्यक्तियों को प्रारम्भिक जाँच के 

लिये चाति न्यायाधीश (Justice of Peace) के समक्ष उपस्थित करना था | 
शान्ति न्यायाधीश प्रभियुक्तों को जाँच रौर उसके विरुद्ध एकत्रित साक्ष्यो को लेखबद्ध 
करता था | तत्पश्चात्‌ वह उसका विवरण राज्यपाल एवं परिषद्‌ ( Governor 
and Counoil) की aama, जहाँ वस्तुतः मुकदमों की सुनवाई होती थी, में 
प्रवित कर देता था । इस भ्रदालत में मुकदमे को वास्तविक सुनवाई के पूर्व मुकदमे 
से सम्बन्धित सभी साक्ष्य महाजूरी के समक्ष उपस्थित किया जाता था | यदि बहुमत 
उस मुकदमें को विचार करने के योग्य समझता था तभी उसे वास्तविक बिल (True 

Bil) का रूप प्रास्त हो पाता था | 
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ex १७२६ भोर सर (1४६ का राजकीय राजते एव परके सी मा १३ 


WAIT के पष्चात्‌ भ्रमियुक्त के बारे में विचार करने का प्रश्‍न उठता 
या | इस उद्देश्य की पुति के लिये निम्न wü(Petty Jury)et व्यवस्था की गई | 
यह उभय पक्षों के मामलों को सुनती एव तथ्य के तकों ( Issues of fact) पर 
विचार प्रकट करती थी | यदि निम्न (Petty Jury) «dt को प्रपराधी 
समभती थो तव त्रेमासिक सत्र (Quarter Sessions) .के द्वारा दण्डादेश की 
घोषणा की जाती थी i 

घांति न्यायाधीश (. Justice of Peace) «tx Oyer and Termi- 
ner एवं Gaol Delivery के saen जिन प्रणालियों (Procedure) 
को विचार एवं भ्रपराधी. को. दण्डित करने के सिये प्रयोग में साते थे उन प्रक्रियाप्रों, 
प्रणालियों एव' रूपों के प्रयोग के लिये. सन्‌. १७२६ के . राजलेख (Charter) ने 
अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में व्याख्या की थी -- 

he or the like manner and form, as near as the circum- 
stances and conditions of place and the inhabitants will admit of 
as the similar courts and justices in England do or proceed. 


विधायी अधिकार (Legislative Powers) 

सन १७२६ के राजलेख ( Charter ) ने प्रत्येक प्रेसीडेन्सी के राज्यपाल एवं 
परिपद्‌ (Governor and Council) को अच्छी सरकार के निर्माण के लिये 
उपविधियों, नियमों एवं अध्यादेश जारी करने भ्रौर कारपोरेशन एवं नगरों के निवासियों 
के लिये विनियमों (Regulations) को पारित करने का अधिकार प्रदान कर दिया। 
राज्यपाल एवं परिषद्‌ (Governor and Council) उचित wi दंड (fines) व 
दवास्तियाँ (Penalties) प्रदान कर सकती थी । नियम, उपविधियाँ एवं उसको 
ARTA पर घोषित दण्ड विधान भ्रत्मन्त सकारण होना चाहिये था। ये इगलेन्ड के 
स्तर एवं तत्समय के प्रचलित कातून के विरुद्ध पारित की जा सकती थो । इन उप- 
विधियों और नियमों को कम्पनो के डाइरेक्टरो की mer से लिखित रूप में 
अनुमोदित (approved) होता भो sme था । निम्नलिखित weal से इसका 
स्पष्टीकरण हो जाता है-- 

“No such bye-law or rule was to be of any effect until and 
unless it had been approved and confirmed in writing by the 

Court of Directors of the Company 

प्र्त ४--सन्‌ १७२६ के राजलेख (Charter) को पारित कराने के लिये 

कम्पनी को प्रेरित करने वाली तत्कालीन प्रवस्थाओों पर प्रकाश डालिये । 
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: उत्तर--निम्नलिखित शब्दों से मद्रास, फोर्ट विलियम एवं बम्बई में सशक्त एव 
सक्षम न्‍्याय-प्रधासन की अत्यन्त भ्रावष्यकता थी--- 

“There was à great want at Madras, Fort William and 
Bombay ofa proper and competent power and authority for the 
more speedy and effectual administration of justice ia civil cases, 
and for trying and punishing capital and other criminal offences 
and misdemeanours.” ; 

अतएव कम्पनी मद्रास, बम्बई एवं कलकत्ता में कारपोरेशन की स्थापना के 
लिये प्रत्यन्त इच्छूक थी | ; 

उस समय किसी नगर में ऐसी सक्षम भदालत का, जो वसीयतनामे के 
` अनुसार मृतक sitet की सम्पत्ति का उचित विभाजन भ्रथवा विना वसीयती 
उत्तराधिकार का प्रचलित नियम के ager सम्यक्‌ निर्धारण कर सके, सवथा . 
अभाव था। 
प्रतः ऐसी परिस्थितियों ने एक सक्षम प्रदांलत की स्थापना के लिये कम्पनी 
को प्रेरित किया | फलस्वरूप न्याय संहिता के इतिहास में १७२६ के राजलेख 
(Charter of 1126) के नाम से एक महत्वपूर्ण सीम चिह्न का अवतरणा gat | 
प्रत ५--सारत में ae कातून का प्रारम्म--सन १७२६ ई० में हुआ ।' 
स्पष्टीकरण कीजिये ? 
उत्तर--भारत में अङ्रेजी विधि का प्रारम्भ कव किया गया था (When was 
English law introduced in India)— 
भारत में घ्र ग्रेजी विधि के प्रचलन की वास्तविक तिथि प्रत्यन्त विवादग्रस्त है | 
सन्‌ १६६१ के राजलेख से यह ज्ञात होता है कि भज्जरेजी विधि का सर्वप्रथम प्रचलन 
मद्रास प्र सीडेन्सो में हुआ था | इस राजलेख (Charter) ने राज्यपाल एवं परिषद्‌ 
(Governor and Counoil) को कम्पनी के प्रे सोडेन्सी के भ्रन्तगंत सभी प्रकार 
के मुकदमों--दीवानी एवं फौजदारी--में भद्भरेजी कातून के mame निणंय करने का 
भ्रधिकार प्रदान किया | परन्तु इस राजलेख (Charter) का नियम केवल संद्धान्तिक 
था, व्यावहारिक नहीं था | क्योकि उस समय यहां का कोई व्यक्ति प्रङ्गरेजी कातून के 
सिद्धान्तों से भली प्रकार परिचित न था। सन्‌ १६६८ में वम्वई को कम्पनी के प्रन्त- 
गंत हस्तान्तरित होने के पूर्व यहाँ पुतंगीज कातून का प्रचलन था, पर इसके पश्चात्‌ 
सन १७७२ fo में पुतंगीज कानून के स्थान पर अङ्रेजी कातून प्रचलित हो गया | 
परन्तु सन्‌ १७२६ £o तकः तीनों प्र सीडेन्सी टाउनों में तीन मेयर कोर्ट की 
स्थापना हो चुकी थी | यहाँ उस समय इ'गलैन्ड में प्रचलित समस्त साधारण एवं 
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सांविधिक कानूनों को प्रचलित किया गया । वस्तुतः इस :राजलेख ने इस वात का 
स्पष्ट रूप से निर्देश नहीं किया था कि मेयर कोर्ट EL EN ud 
प्रशासन का कार्य करे इस राजलेख (Charter) ने संक्षेप में केवल इतना ही कहा 
कि प्रदालत न्याय एवं भ्रधिकार के आधार पर निणांम प्रदान करे | परन्तु मेयर कोटं 
में अंग्रेजी कानुत का प्रचलन था | सन्‌ १७२६ के राजलेख (Charter) ने प्रेसीडेन्सीः 
टाउन के ग्रन्तगंत फौजदारीके मुकदमों से सम्बन्धित अंग्रेजी कातून कौ न्सभी प्राविधिकताभ्रों 
एवं प्रक्रियाप्रों को प्रचलित करने के लिये प्रस्तावित किया | इस राजलेख (Charter). 
ने उन प्रक्रियामों, रीतियों एवं रूपों को जो शान्ति न्यायाधीश एवं 07०० and 
Terminer and Gaol Delivery के कमिएनर को भ्रदालत में प्रचलित थे 
विचारण, दंडित एवं सिद्ध दोप करने के लिये प्रस्तावित किया | इस चाटर के भ्रनुसार 
Sere में न्याय प्रशासन के लिये प्रचलित समस्त प्रक्रियाप्रों, रीतियों एवं रूपों कोः 

मान्यता प्रदान की गयी | Lord Brougham ने Mayor of Lyons 
a East India Company (M. I. a 272) के at में निम्नलिखित 
विचारों को व्यक्त किया है-- 

«A charter or statute, by which courts of justice are consti- 
tuted, does not necessarily determine the law which they were to 
administer, but in construing the charter of George I, there can 
be no doubt that it was intended that the English Law should 
be administered as nearly asthe circumstances of the place and. 


of inhabitants, should admit.” - S 
The words, ‘give Judgment according to justice and right 


in sujts and pleas between party and party could have no other 
reasonable meaning than justice and right according to the law 
of England so far as they recoguised private rights between party 
and party’. 

भारत में अंग्रेजी विधि के विस्तारका क्षेत्र 


(Extent to which the English law was introduced) . 
भारत में भ्रंग्रेजी विधि को स्थापना प्रथम एवं झन्तिम वार सन्‌ १७२६ के 
राजलेख के रूप में अर सोडेत्सो टाउन के सोमा-क्षेत्र में हुई । इसके पश्चात यहाँ किसी 
भी रूप में प्रंग्रेजी विधि प्रचलित नहीं को गयो । पर उसका तात्पये यह. नहीँ 
समभा चाहिये किं यहाँ सम्पूर्णं झंग्रेजी विधि को मात्यता प्रास हो गई | यहाँ झाँशिक 

sex से केवल उन्हीं विधियों को मान्यता प्रदान को गई, जिन्हें यहाँ की भवस्या के 
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ae FROM . झारतोग विधि के. इतिहास पर प्रश्‍्नोत्तर. 


. अनुसार अत्यन्त भ्रावष्यक समझा गया | Wen यह स्पष्ट हो जाता है. कि सन्‌ १७२६ 
fo के राजलेख ने wd प्रथम भ्रंग्रेजी- कातून के बीज झ्रांशिक रूप से भारत में बोये 
क्योंकि: ia विधि--सामान्य एवं विधिष्ट- दोनों विधियों को झपने wenn समा- 
हित करतो थी । इसमें भारत में केवल सामान्य (common ) विधि को ही मान्यता 
प्रास हो पाई | यहाँ के रहने वाले समस्त भारतीयों एवं यूरोपीयों को. FA १७२६ के 

-राजलेख के were मान्यता प्रात भ्रंग्रेजी विधि के ग्न्तरांत चलने के लिये :बाध्य कर 
दिया गया । इन भ प्रेजी कातुनो में अधिकतर वही कातून ये, जो जिन भ्रवस्थार्थो में 
quae में प्रभिभावी थे उन्हीं अवस्थाम्रों में भारत में भ्रभिभावी हो सकते थे 
“पहली पत्नी के जीवन काल में. दूसरी पत्नी से विवाह कर लेने वाले व्यक्ति को दंडित 
करने वाली. विधि यदि बहुविवाह. सम्मत संमाज में प्रचलित कर दी जावे: तब उस 
समाज में रहने वाले लोगों फे लिये यह WO कष्टकर होगा, इस विधि का भ्राविर्भाव 
यहाँ नहीं किया गया | भ्रतएव इगलेंड में प्रचलित विधियों में से केवल उन्हीं विधियों 
-को मान्यता प्रदान की. गई जो यहाँ की भ्रवस्थाप्रों से सामंजस्य स्थापित कर सकती 
dt) उसी प्रकार इंग्लेंड में १० वर्ष से कम आगु को लड़कियों के साथ संभोग 
अत्यन्त निम्नकोटि का भ्रपराध माना जाता था | परन्तु भारत में, जहाँ wer wu में 
“विवाह प्रथा का प्रचलन था, इस प्रकार को विधि सफलतापूर्वक लागू नहीं को जा सकती 
थी | मि० जैन ने भपनी पुस्तक Outlines of Indian Legal History 
(page 423) में निम्नलिखित विचार व्यक्त किये दै-- 

“jt was necessary while applying the English Law to the 
mon-christian natives, Mohammedans and Hiudus in India to 
subject it to some such qualifications which the indiscriminate 
execution of the law would lave been attended with intolerable 
injustice and cruelty”. 

बाद जन्म विधि--0886 Law—fret काउन्सिल की स्यायिक समिति ने 
'मुकदमों का निर्णय करते हुए इसकी वास्तविक दक्षा का चित्रण किया है Privy 
Council ने Mayor of Lyons vs. The East India Company 
(M. 1. A. 272) में निर्णय देते हुए लिखा है कि-- 

“The general introduction of English law into a conquered 
‘or ceded territory does not draw with it such partas are mani- 
festly inapplicable to the circumstances of the settlement and 
-decided in particular that the “English Law” incapacitating aliens 
from holding real property to their own use and transmitting it 
‘by device or descent had never been expressly introduced into 
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Bengal ; and that the statente of Mortmain, 9 Geo. II C. 36, did 
not apply to India. 

आत्म हत्या कर लेने पर उस व्यक्ति की व्यक्तिगत सम्पत्ति की कुर्की एवं जब्ती 
से सम्वन्धित" gts में प्रचलित कानून को कलकत्ता में लाजू करने के प्रस्न पर' 
Privy Council ने Advocate General of Bengal v. Rani 
Suryamayee Dasee 9 M. T. A. 386 नामक मुकदमे में यह निर्णय किया 
कि जहाँ तक हिन्दुओं vitx मुसलमानों का सम्वन्ध है उक्त विधि को कलकत्ता में नहीं 
लागू किया जा सकता | पर इसके साथ ही इस वात का भी स्पष्टीकरण कर दिया 
गया कि उक्त विधि योरोपियनों के ऊपर पूरांतया लागू .की जा सकती थो | 


Lord Kingsdown ने अपने विचारों का स्पष्टीकरण निम्नलिखित 
आब्दों में किया है-- 


‘Supposing, however, the law of forfeiture of goods fedo 
dease to have been introduced in India and beiag applicable 
to Europeans, it does not apply to Hindus and other Natives 
by whom, in many cases, self-destruction is considered not merely 
legal but even tortious.” 

प्रश्‍न ६--सन्‌ १७२६ ई० में इङ्गलेड में तत्समय प्रचलित विधि, जहाँ तक 
वह स्थानीय परिस्थितियों में लागू किया जा सकता था, के कलकत्ता, वम्बई एवं 
मद्रास में लागू होने से इन स्थानों पर विधि सम्वन्धी ग्रनिइचतता एवं आन्ति फेल 
गई ।? इस कथन का स्पष्टीकरण कीजिये | 

उत्तर--सन्‌ १७२६ के चार्टर ने कलकत्ता, वम्वई एवं aE में तीन मेयर कोटं 
की स्थापना की | ये कोटं उस समय यहाँ इङ्गसेड में तत्कालीन प्रचलित विधियों को प्रशा- 
सित करते थे | सन्‌ १७२६ ई० तक gee की पालिंयामेन्ट ने ७३२ झधिनियमों को 
पारित किया परन्तु यह werd विवादप्रस्त और भ्रनिष्चित था कि उन समस्त nfa- 
नियमों में से कौन सा भारत में लामू होगा भौर कोन सा नहीं । 

सन्‌ १७२६ ई० के चाटंर ने इस वात का भली प्रकार स्पष्टीकरण कर दिया 
था कि भारत में केवल वही विधियां प्रचलित की जा सकेंगी जो यहाँ को स्थानीय 
परिस्थितियों में लागू हो सकेगी (applicable to local circumstances) - 
इस वाक्यांश के कारण यह निचित करना werd कठिन झे गया कि किन-किन 
प्रधिनियमों को यहाँ लागू किया जा सकता था | अधिकतर भधिनियमों को लागू 
करने के लिये महाँ की परिस्यितिर्या झङ्गसेंड को परिस्थिवियों के ger न यथाँ | 
परन्तु इम भ्रषिनियमों को लागु न करने से यह संदेह जाग्रत होता था कि क्या Weg 

२ ; 
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उत. स्थानों में किसी अन्य अधिनियम का प्रचलन या भी या नहीं ! इन अवस्थाओं में 
विधि के सम्वन्ध में भ्रत्यन्त अ्न्तिपुर्णं वातावरण वन गया। मिस्टर जैन ने भ्रपनो 
पुस्तक ‘Outlines of. Indian Legal History’ (P, 25) में उस समय 
की वास्तविक भ्रवस्था का चित्रण करते हुये लिखा है-- र 
. In the first place, the judges made such declarations only 
in few cases which came before them, in the second place their 
decisions were not always reported, thirdly the ruling deferred 
from court to court; in the fourth place the rulings of one court 
are not binding on the other and lastly it was not always certain 
that the rulings and declarations of the courts in all cases were 
right.” 
इसके अतिरिक्त प्रत्येक भघिनियम के विषय में यह भी स्पष्ट नहीं था कि 
कौन सा भारतीयों एवं कौन सा योरोपियनो पर लागू होगा | कलकत्ता में कपटपूरां 
संक्रामण (Fraudulent Conveyance) सम्बन्धी भ्राधनियम योरोपियन आर 
भारतौय--दोनॉ के ऊपर समान रूप से लागू होता था | मद्रास में यह अधिनियम 
केवल योरोपियनों पर लागू होता था। इस भ्रनिषचित प्रवस्था को भन्तः परिषद्‌ 
(Privy Council ) ने Ramooomar v, Chandrakantoo नामक 
, मुकदमें में एक स्पष्ट निर्णय लेकर समासत कर दिया । इस मुकदर्मे में यह निश्चित हुआ 
कि संघारण (Maintenance) एवं वादक्रय (Cha mperty) adt विधियाँ 
भारत में प्रचलित विशिष्ट विधियों के समक्ष ufu प्रमावपूर्ण नहीं थी | अतः 
्रन्तःपरिपदू के प्रकांड स्यायाधीज्ों ने इस विषय में अपना मत व्यक्त करते हुये बताया 
कि जव तक कोई विधि प्रेसीडेन्सी टाउन की परिस्थितियों के भ्र.कूल न हो उन्हें यहाँ 
सागू नहीं किया जा सकेगा। इस प्रकार संविदा wife के मुकदमों का निर्णय यदि वे 
हिन्दुओं भौर मुसलमानों से सम्बन्धित हों, स्थानीय नियमों एवं रीति रिवाजों के 
झनुसार ही किया जाता था | 


' प्रेसीडेन्सी टाउन के sean रहने वाली देशज जाति 


; (Natives in the Presidency towns) 

-इङ्गलेण्ड में . प्रचलित दीवानी विधि को भारतीयों पर : लागू किया जा सकेगा 
झथवा नहीं--इस सम्बन्ध में सनू १७२६ के राजलेख के द्वारा पैदा की गई संभ्रान्ति 
कुछ सीमा तक. सन्‌ १७५३ के राजलेस के द्वारा दूर कर दी गयी | ; 

_ सन्‌: १७५३ के. राजलेख ने मेयर कोटे के भ्रधिकास्थेन्न में प्रनेक परिवर्तन 
किये | इन भदालतों का भ्रधिकार-क्षेत्र उन क्षेत्रों में निवास करने वाली देशज जातियों 
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के संबन्ध में परिवर्तित किया गया 
1 भारतीयों के मध्य वैद 
उसकी कार्यवाही उसी क्षेत्र के अन्दर हो सकती थी यदि Pede cnr 


का राजलेख (Charter) सर्वोच्च न्यायालय (S 
जाने वालो विधि के सम्बन्ध में मौन है। थी bx s अ urs = 


पटना के एक Geet में सर्वोच्च न्यायालय ( Su 
preme Co 
pus P m में us विधि को लागू किया था | र 
T १७८ et ent Act ने कलकत्ता को देशज जातियों के ऊपर 
ऊपर 
न्याय ue के लिये सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) को दीवानी के 
मुकदर्मो को सुनने का भ्रधिकार प्रदान किया | परन्तु धारा १७ में निम्नलिखित निर्देश 


व्यक्त किया गया है-- 


their inheritance and successio 
n to land ] 
goods and all matters of contract and dealing bites Bas d 
per m be determined in the case of Mohammedans b E 
and usages of Gentoos and where, only one of the तीळ 


TET ७--सन्‌ १७२६ के राजलेख के अ्रन्तगंत विधि का निर्माण करने वाली ` 


विधायी व्यवस्थाओं पर प्रकाश डालिये | 


उत्तर--विषापी अधिकार (Lawmakin isions 

8 provisions )-विधायी' 

अधिकार se कम्पनी को प्रात थे | इन अधिकारों का प्रयोग जक अदालत 
(General 007६) अथवा कम्पनी के डाइरेक्टर की अदालत के द्वारा' इंग्लंड ही 
में होता था । इङ्गसण्ड में रहने वाला अधिकारी वर्ग भारतीय भरव॑स्थाप्रों का वास्तविक 
oor नहीं प्रास कर पाता था-। ऐसी प्रवस्था में वे जिन कानूनों कीं व्यवस्था करते 
= भारत की परिस्थितियों के भनुकूल नहीं होते थे | इस हष्टिकोण को सामने रख- 
यहाँ के स्थानीय प्रधिकारियों को स्थानीय merit के प्रनुसार विधि निर्माण का 
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. भारतीय विधि के इतिहास पर प्रदनोत्तर 
२९ Y HE 1, y 
^. Ci] ; 3 
में के राजलेख (Charter) 
अधिकार गया । इस दिशा में सन्‌ १७२६ Sha 
द्वारा रा nts Smee भ्रावष्यक एवं nier परिवर्तन की व्यवस्था 
ix दी. Me e ix 1 सीडेन्सी 
= sea अन्सार wa १७२६ ई० के राजलेख (Charter) नने | Eo en à 
राज्यपाल = परिषद्‌ (Governor and Council) को xp 
vium T ” रल के नियमन के लिये एवं उस बे के निवासि क 
विधियों ee एवं नियमों के निपमन का झधिकार प्रदान किया । SaR 
परिषद्‌ (Governor and Council) सभी भ्रावक्यक ए टन itm 
+ ger दंड दे सकने के लिये झधिकृत थे 1 ये उपविधियाँ Sars T के लिये 
उपबिधियों एवं झधिनियमों के विद्ध पारित न हो सकते थे । इन at 
कम्पनी के डाइरेक्टर को प्रदालत के द्वारा भ्रनुमोदन को dits edes 
इनका कोई भी मूल्य न था | भारत में विधि विधान की सहायक 
प्रसीडेन्सी टाउन को प्रदान की गई dt | oe 
E ८- क्या सन्‌ १६८७ में मद्रास क अ M कोरट 
Pac थे अयर कोर्ट की स्थापना उत्तति का १ 
Ust E si १७२६ ६० की मेयर कोटं मद्रास स्थित सन्‌ १६८७ में T | 
fra मेपर कोर्ट के तुल्य a थी परन्तु निम्नलिखित ओली late 
कि सन्‌ १६८७ में स्थापित मेयर कोटं के पश्चात्‌ सन्‌ १७ | 
उन्नति का प्रतीक थी । gie 
"pam moo d ism st RR जाती थो 
i Governor an न - 
pats E उससे अधिक मूल्य से सम्बन्धित मुकदर्मो में mi ९1 
Governor and Council) के निर्णय के विरुढ अपील इंग्लंड जर 
; रा की भ्रदालत में दायर की जाती थी । 006 Mayor 
= ka झपील मद्रास स्थित नोकाधिकरख न्यामानय (Admiralty 
3 1 
जाती थी | ; 
उ jd sued राजकीय राजलेख (Royal Charter) द्वारा 
SS के सम्राट की भदालतें मानी जाती थीं। पुरानी मेयर कोर्ट = 
सन्‌ १६८७६० के कम्पनी के राजलेस (Charter) हारा स्थापित कम्पनी 


/ 


s = भेयर कोटे की fone सम्बन्धी (Testamentary) मामलों 
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में निर्णय करने का कोई अधिकार न था परन्तु नवंनिर्मित मेयर ate को Rom 
सम्वन्धी समस्त मुकदमों में निणय करने का अधिकार प्राप्त था । $ 
(४) इन दोनों में एक महत्वपूर्ण ग्रन्तर यह भी था कि पुराने मेयर कोटे से एक 
वकील, जो (Recorder) कहलाता था, सम्बद्ध रहा करता था। यह सभी WW 
हुए न्‍्यायप्रशासन की गुत्यियों में भ्रपना मत प्रदान करता था ।.नवनिमित मेयर कोट 
में ऐसे किसी ग्रधिकारी की चर्चा न थी। यद्यपि नवनिर्मित मेयर कोटं के न्यायाधीश 


साधारण व्यक्ति थे एवं प्राचीन मेयर कोटं के न्यायाधीशों से किसी प्रकार कुदाल 
न थे] 


(५) सन्‌ १६८७ में. ल्यापित कारपोरेशन के सदस्य १२ ange (Alder; 
man) होते थे | उनमें से तीन वयोवृद्ध (Alderman) iàs एवं भारतीय, होते 
थे | इसके स्थान पर नव निर्मित कारपोरेशन के सदस्य १ तगराष्यक्ष (Mayor) एवं 
९ वयोवृद्ध (Alderman) होते थे | इनमें से प्रश्षिकतर oie थे | इससे, व्रिदित 
हो 1 है.कि नव निर्मित कारपोरेशन पूणांतया अंग्रेजों के प्राधिपत्य:में था. |. . - . .., 

(६) पुराने मेयर कोर्ट .में किसो प्राविधिक नियमों एवं . कातून. का प्रचलन नहीं, 
था | इस भ्रदालत में प्रथिकतर कानून की. अपेक्षा साम्य नीति का अनुसरण; किया जाता, 
था | इसके विपरीत सन्‌ १७२६. में स्थापित मेयर कोटं में अंग्रेजी, विधि का , प्रचलन, 
था एवं इसकी समस्त प्रक्रियाये (Procedure) भ्र ग्रेजी झदालत . में, मान्यता आंसू. 
प्रक्रियाप्रों केआधार पर व्यवस्थित्थी |. 00000 ip ase i) 

:७)" सन्‌ - १७२६ 'के : राजलेख (Charter) ` के" अनुसार +फौजदारी- केः 
मुकईमों Reda का अधिकार: राज्यपालः. एवं : परिषद्‌: (Goverhor: and; 
Council)& X sax संदस्यों को सौंप दिया गयाः |: ar. els; केः राजलेस 
(Charter) के arava कार्यकारिणी सरकार को फौजदारी के मुकदमों को सुनने 
का अधिकार प्राप्त न था । उस समम यह अधिकार मेयर कोटं एव नौकाधिकरण 
न्यायालय (Admiralty Court) को. सौंप दिया गया .था i 

ग्रतः स्पष्ट है कि.सन्‌. १७२६ के राजलेल के अन्तर्गत, कार्यपालिका. dg. 
न्यायपालिका के:मध्स कोई अन्तर न था परन्तु सन्‌ १६८७ के राज़लेख . में यह अन्दर) 
स्पष्ट परिलक्षित है । 


प्रश्‍न £--सन्‌ १७२६ एवं १७५३ के मध्य मेयर कोट को कायं प्रणालीः: sh 
स्पष्ट विवेचना कीजिये । 


उत्तर--मेगर कोठ की कार्य प्रणाली (Working of the Mayor's 
Court) :— 
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२२ ०१%. भारतीय विधि के इतिहास पर प्रसश्‍्तोतर 


निम्नलिखित शब्दों से एक सशक्त अदालत की भावष्यकृता का स्पष्ट HITT 
होता है 
‘As there wasa great want at Madras Fort William and 
Bombay of a proper and competentipower and authority for the 
more speedy and effectual administration of justice in civil cases, 
and for trying and punishing capital and other criminal offences 
and misdemeanours.” 


इस कमी को पूरा करने के लिये सन्‌ १७२६ के राजलेख (Charter) के 
अन्तगेत प्रेसीडेन्सी टाउन के भ्रन्तर्गंत तीन मेयर कोर्टों को स्थापना की गयी । इस 
राजलेख के भरन्तगंत तीनों प्रेसीडेन्सी टाउन में कारपोरेशर्नो की स्थापना की व्यवस्था 
भी की गयी थी | कारपोरेशन के सदस्य १ नगराध्यक्ष (Mayor) एवं ९ wats 
(Alderman) थे । गणपूर्ति के लिये केवल नगराध्यक्ष (Mayor) एवं तोन 
aqs (Alderman) का "ही रहना were था | मेयर कोट मुकदमों को 
सुनवाई एवं उसका फेसला करने के अतिरिक्त न्यायालय अभिलेख को लेखाबडध 
(Court of Reoord) करने का कार्य भी करती थी । अभिलेख न्यायालय 
(Court of Record) होने के कारण मेयर कोट को अदालत का अपमान 
(Contempt of{Court) करने बालों को उपापंरा करने (Committal) का 
भी अधिकार प्राप्त था | इसके अतिरिक्त इन सबसे उच्च राज्यपाल एवं परिषद्‌ 
(Governor!and Council) की sama थी | मेयर कोटं के निर्णय के विरुद्ध 
अपील राज्यपाल va’ परिषद्‌ (Governor and Council) की werd में 
दापर की जाती थी । प्रत्येक नगर के कार्यपालन सम्बन्धी (executive) अधिकार 
भी राज्यपाल एवं परिषद (Governor and Council) को dft गये थे | . 


अन्तवंरोघ (Conflicts) 


सन्‌ १७२६ ई० से १७५३ ई० के मध्य मेयर कोर्ट को कार्य प्रणाली से विदित 

होता है कि इस काल में सरकार से पनेकों प्रकार के संघर्ष चला करते ये | नगराध्यक्ष 
(Mayor) एवं बयोपृद्ध (8100117080) राज्यपाल एवं परिषद (Governor 
and Couneil) के भ्रघीन न थे । मुकदर्मों में अपने द्वारा किये गये फेसले पर घे 
vy रहते थे | उनकी स्वतन्त्र कार्य प्रणाली प्रशासक वर्ग को अच्छी न मालूम 
होती थी | 
` मिस्टर बैन ने अपनो पुस्तक “Indian Legal History’ में सत्य ही 
लिखा है— res 
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सन्‌ १७२६ और सन्‌ १७५३ का राजकोय राजलेख एदं मेयर कोटं को स्थापना २३ - 


"The Courts practically in all the three settlements, revealed 
a praise-worthy inclination to defend ‘the Judicial powers 
conferred on them by thecharter. This inevitably led to much 
heart-burning.” a 

प्रथम--वम्वई के एक geet में एक हिन्दू झरत ने घमपरिवतंन करके 
ईसाई मत भ्रपना लिया | उसके लड़के, जिसको भायु १२ वसं की थी, ने उसे छोड़ 
दिया भ्रौर एक सम्बन्धी के यहाँ रहना प्रारम्भ कर दिया । उसकी मां ने उस पर गहनों 
के भ्रवेध निरोध के विरुद्ध मुकदमा कायम कर दिया | इसके निय में मेयर कोटं ने 
लड़के को माँ के पास लौटा दिये जाने की प्राज्ञा सुनाई | हिन्दू wi wm wee हो 
गया । अतः उन्होंने राज्यपाल एवं परिषद (Governor and Council ) को 
इसको मध्यस्थता करने के लिये कहा । उन्होंने इस मुकदमें का निर्णाय देते हुये लिखा 
कि मेयर कोटं को घार्मिक प्रकृति के मुकदमों एवं देशी लोगों के 'झगड़ों में निणंय प्रदान 
करने का कोई अधिकार नहीं था | परन्तु मेयर कोर्ट ने इस निर्णय की भनसुनी कर दो 
झौर अपने पुराने निय पर भ्रन्त तक हढ़ रही | 

द्वितीय-सन्‌ १७३० में एक अरव व्यापारी के मुकदमे में राज्यपाल एव" 
परिषद ( Governor and Council ) ने भ्रपराषी को जलदस्युता (Piracy) 
के भअपराघ से मुक्त कर दिया | प्रव व्यापारी ने मेयर कोर्ट में जलती नाव को बचाने 
बालों के द्वारा लूटे गये सामानों के मूल्य को वसूल करने के लिये मुकदमा दायर किया | 
मेयर कोटं ने राज्यपाल qw परिषद (Governor and Council ) द्वारा 
घोषित निर्णय को परवाह न करते हुये अपना rofa ब्यापारी के पक्ष में सुनाया | इस 
मुकदमे ने राज्यपाल एवं परिषद (Governor and Council ) एब' मेयर 
कोट के पारस्परिक संबन्धों को भौर भी खराब कर दिया। 

तृतीय--राज्यपाल एवं परिषद (Governor and Council) मेयर 
कोटं को इस स्वतंत्र विचार-घारा को पसन्द नहीं करतौ थी | उसके व्यवहार को बह 
अशिष्ट एवं काल्पनिक समझती थी | यह समझा जाता था कि मेयर कोर्ट सन्‌ १७२६ के 
राजलेख (Charter) द्वारा प्रदत्त अपने प्रधिकारों का प्रतिक्रमण किया करती थी ।' 

.  चतुर्य-मेयर कोटं के विरुद्ध एक aga बड़ी शिकायत यह सीं था किवे 
मुकदमों का फेसला करते समय केवल भ्रंग्रेजी विधियों को ही ध्यान में रखते थे | रोति 
रिवाजों, यहाँ के निवासियों की भ्रादर्तो एवं प्रचलन को वे कोई महत्व प्रदान नहीं करते ये | 
मेयर कोट ने भारतीयों भोर राज्यपाल एवं परिषद (Governor and Council) 
के सतत विरोध के पश्चात्‌ भी घ्पने तरीके को नहीं बः | मद्रास में few को 
गोता शपथ के स्थान पर पेगोडा शपथ ग्रहण करना पड़ता था | ऐसा करने से इन्कार 
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RY भारतीय विधि के इतिहास पर प्रश्नोत्तर 


करने पर सन्‌ १७३६ में दो हिन्दुभ्रों को वन्दी बना लेने की प्राज्ञा प्रदान की गई | 
नो की इस आ निवासियों को अत्यन्त क्षुब्ध कर दिया | भतः 
झांति-मंग का भय पैदा हो गया । इस पर राज्यपाल ( Governor ) ने मामले में 
हस्तक्षेप करके उन्हें वाग्‌विष्वास ( Parole ) पर छोड़ दिया | मद्रास के निवासियों 
ने कम्पनी के डाइरेक्टरो के पास उन मुकदमों के अतिरिक्त जिसमें दोनों पक्ष ds 
के निणाय के लिये तैयार हों, मेयर कोर्ट के दंड क्षेत्राधिकार से मुक्त किये 
लिये प्रार्थना-पत्र भेजा | 


. यह. प्रणाली sq १७५३ तक चलंती रही | सत्‌ १७५३ में एक राजलेख 
(Charter) पारित gut जिसके wania इन त्रुटियों को दूर करने का प्रयत किया 
गया WT | : 


प्रश्‍न १०---सन्‌ १७२६ के राजलेख (Charter) की कमियों को दूर करने के 
लिये सन्‌ १७५३ के राजलेख ने क्या किया! 

उत्तर-मेयर कोर्ट का संघटन (Composition of the Mayor's 
Court :—. 


सन १७५३ के राजलेल (Charter) का ger प्रभाव यह था कि उसने 
Sac कोर्ट का सरकार की अनुसेवी बना दिया। यह राजलेख कलकत्ता, वम्बई आर 
भद्रास-_तीनो प्रॅसीडेन्सी टाउन में लागू किया गया या । ऐसा परिवतंन नगराध्यक्ष 
(Mayor) एबः बयोवृद्धों ( Alderman) को नियुक्‍त करने की प्रणाली को 
संशोधित करने के 'फलस्वरूप सम्मव हो सका। नये राजलेख (Charter) के 
saat राज्यपाल एवं परिषद (Governor and Council) उनको नियुक्ति 
में aged स्यान रखते थे । पुराने राजलेख के भ्रतुसार कार्यकारिणी को यह ufi- 
कार प्रात नहीं ये | यह भी व्यवस्था थी कि नगराष्यक्ष (Mayor) एवं वयोवृद्ध 
(Alderman) दो व्यक्तियों की एकःनामिका बनायेंगे | राज्यपाल एवं परिषद्‌ 
(Governor and C ouncil) उन्हीं में से नगराध्यक्ष (Mayor) का चुनाव 
करेंगे । इस प्रकार नगराध्यक्ष कार्यकारिणी का om व्यक्ति p oed 

के canta ga (Alderman) राज्यपाल एवं परिषद्‌ ' 

e C०7०) के द्वारा नियुक्त किये जाते भे जबकि पुराने राजलेख के 
अनुसार रिक्‍त स्थान को पूतिं के लिये वयोवृद्ध (Alderman) का चुनाव नगराध्यक्ष 
एवं wa वयोवृद्ध मिलकर करते घे | सन्‌ १७५३ के राजलेख के झनुसार राज्यपाल 
जब परिषद्‌ (Governor and Gounoil) को किसी vr sage (Alder- 
man) को भ्रपदस्ष कर देने का अधिकार प्रात हो गया था। इन समो परिवतनों के फर्ल- 
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सन्‌ १७२६ WT सन्‌ १७५३ का राजकीय राजलेख एवं मेयर कोट को स्यापना २५ 


qd qum . 
स्वरूप मेयर कोटं को पुरानी स्वतन्त्रता समास हो गई | HA राज्यपाल 
(Governor and Council) मेयर कोट को ATT भनुदेष के wq घलने के 


मेयर कोटं का क्षेत्राधिकार (Jurisdiction of Mayor’s Court) ' 


नेमे झेत्राधिकार (Jurisdiction) में 
१७५३ के राजलेख ने मयर कोटं के क्षेत्राधिकार ( | 
भी hese किया | अव मेयर कोर्ट भारतीयों के मुकदमों में निणंय नहीं प्रदान a 
सकती थी | मेयर कोर्ट भारतीयों के केवल उन्हों मुकदमों में निर्णय भदान क; सकत 
थी जिसमें दोनों पक्षों को उसका निर्णय मान्य हो l . 


प्रार्थना. न्यायालय (Court of Request) की स्थापना 


सन्‌ १७५३ ई० के राजलेख ने तीनों प्रेसीडेन्सी टाउन के लिये wr 
(Court of Request) की स्थापना की | उन्हें ५ पैगोडा (लगभग १५ 
के मुकदमों में Fret प्रदान करने का भ्रधिकार था | यह नियम सस्ता एव शष 
न्याय feet जाने के उद्देस्य को दृष्टिकोण में रखकर लाए किया गया था | dip 
न्यायालय के प्रधान कमिश्नर (Commissioner), होते घे जिनकी संख्या ८से २ 


के बीच रहती थी। ये कमिश्नर हेर-फेर के नियम से werd के दल में बैठते थे | 


; : थी | कमिद्नरों की आधी संख्या प्रत्येक 
झदालत सप्ताह में केवल एक बार लगती थी । कमिकनरों की ' baies 
ai कार्यकाल से मुक्त कर दी जातीं थी भोर रिक्त स्थानों की पूर्ति त्य कमिएनरों के 
दारा की जाती थी | आरम्म में सभी कमिए्लरों की नियुक्ति राज्यपाल Tt परिषद्‌ 
( Governor and Council je द्वारा हुई थी। 


पपालिका को” 
| n १७५३ का राजलेख ( Charter ) न्या 
es tm करने का प्रतिगामी ( retrograde )- उपाय या ! विस्तार- 
पूर्वक लिखिये । 


; राजलेख न्याय- 

इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि सन्‌ १७५३ का | 

Pes m समाप्त कर देने के प्रथ में एक प्रतिगामी न been 
यथा । इसने कारपोरेशन एवं इसके द्वारा मेयर कोर्ट की, उसकी 5 ल 

परे arc ( Mayor ) गौर वयोवृद्ध (Alderman) की नियुक्ति के सम्बन्ध 
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२६ - भारतीय विधि के इतिहास पर प्रध्नोत्तर 


में कार्यकारिणी के अधीन कर दिया | कार्यकारिणी ने भ्रपनी सदिच्छा के कारण 
'त्यायअशासन के क्षेत्र में महत्वपूरण कदम उठाये | 
TA १२--सन्‌ १७५३ के राजलेख के दोषों की स्पष्ट विवेचना कीजिए । 
उत्तर--सन्‌ १७५३ के राजलेख के दोष (Defects of the Charter 
of 1753 ) ;— 


(१) कम्पनी के नौकरों से संगठित मेयर कोट, जो राज्यपाल एवं परिषद 
( Governor and Council ) के द्वारा नियुक्त किये जाते थे, न्याय प्रसासन 
"को एक wage संस्था नहों थी । 

(२) कम्पनी के नौकर भारतीयों से प्रपना व्यक्तिगत व्यापार भी चलाते थे | 


“The weakness of the judicators of 1725 to | 753 arose from 
the fact that they attended to be in fact but branches of the 
‘Company’s executive Government and they therefore afforded 
imperfect means of resistance to. the class interests of the Com- 
‘Pany’s servant at a time when Company’s servants were binding 
fair to monopolise the trade of the country.” 


(३) मेयर कोट में अंग्रेजी विधि को मान्यता प्रदान को गई थो । न्यायाघोद्द 
'जो उन मुकदमों को सुनते एवं Pra करते थे, सामान्य व्यक्ति चे । न्याय प्रशासन मे 
लागू को जाने वाली विधियों से थे सर्वथा झनभिन्न थे । उनसे न्याय की aa नहीं 
की जा सकती थी | उन्हे न तो कोई कानुनी प्रशिक्षण मिलता था wk न उन्हें 
“किसी प्रकार की कानूनी सहायता पाने का उपाय था। वे कुछ मुकदमों को पराबझं के 
rt डाइरेक्टरों की श्रदालत में भेज दिया करते थे परन्तु इस प्रणालो में निरणंय होने 
'में बड़ा समय लगता था | यह प्रणाली कुशल एवं शीधर न्याय चाहने वालों के लिये 
"ठीक नहीं थी । 

(४) मेयर कोटं का न्यायक्षेत्र केवल प्रेसीडेन्सी टाउन के अरन्तयंत हो था | 
'इस न्याय क्षेत्र के वाहर के मुकदमों के निणंय के लिये किसी प्रकार की प्रणाली 
अचलित न थी |! 

(४५) राज्यपाल -एवं परिषद्‌ (Governor and Council ) को 
“फौजदारी के मुकदमों का निर्णय अंग्रेजी विधि के झनुसार करने का अधिकार प्राप्त 
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सन्‌ १७२६ और सन्‌ १७५३ का राजकीय राजलेख एवं मेयर कोट को स्थापना २७ 


आ परन्तु वे फोजदारी से सम्बन्धित भ्रंग्र जी विधियों को प्रक्रियाप्रों से पुर्णतया भ्रपरि- 
fag थे | ग्रतः इससे न्यायभरश्ञासन के मुख्य उद्देष्य की पूर्ति नहीं हो पाती थी | 
(६) चूँकि राज्यपाल एवं परिपद्‌ ( Governor and Council ) 
फौजदारी के सभी मुकदमों का निर्णय करते WI अतः उन्हें फौजदारी के उस मुकदमे 
का भी फैसला करना पडता था जिसमें परिषद्‌ ( Council ) का सदस्य प्रभवा 
कम्पनी का कोई नौकर अन्तग्रस्त रहता था। 
(७) राज्यपाल एवं परिषद्‌ (Governor and Council) कातून निमित 
करने के लिये अधिकृत थे | इसके साथ हो साथ उन्हे प्रशासनिक एव न्याय an: सम्बन्धी 
अधिकार मी था। ग्रतः चे दीवानी एवं फौजदारी के मामलों में कार्यकारिणी, 
प्रशासनिक तथा न्यायिक अधिकार रखते थे। यह प्रणाली स्वतंत्रता एबं व्यक्तिगत 
सम्पत्ति को सुरक्षा के लिये किसी उपाय का निर्धारण नहो करती थी वरन्‌ निरंकुशता 
का वातावरण पैदा करती थी | 
(८) भारतीय भ्रदालतों के निर्णय के विरुद्ध सम्राट (Ki ng-in-Counoil) 
at अदालत में भ्रपील की जाती थी । परन्तु यह झधिकार कभी प्रयोग में नहीं जाया 
गया | यह अधिकार व्यर्थ का भधिकार था । क्योंकि किसी के पास उस समय इतना घन 
उस प्रदालत में अपील दायर कर सकता | 
m आळे ह _ीनों प्रेसीडेन्सी टाउन में स्थित मेयर कोर्ट कब समाप्त किये गये [ 
उत्तर--सन्‌ १७५३ के राजलेख (Charter) को भनुर्मात के पश्चात्‌ प्रत्येक 
` -्रेसीडेन्सी टाउन में तीन भदालतों की स्थापना हुई | पहलो भ्रदालत प्राथना न्यायाल र 


i Gover- 
प्रदान करने का अधिकार प्रास AT | तीसरो We राज्यपाल एवं परिषद्‌ (Gov 
nor and Council) की «t| इसमें फौजदारी एवं अपील सम्बन्धी मुकदर्मो का 

ग्र होता था | : : 
T iem का मेयर कोट" सन्‌ १७७३ के ( Regulating Act ) के अन्तर्गत 
qfeafe होकर मुख्य न्यापालय (Supreme Court) बना दिया गया | बम्बई एवं 
मद्रास के मेयर कोर्ट भिटेन के पालिंयामेन्ट के द्वारा पारित सन्‌ १७९७ के tee के 
अन्तगंत झमिलेंस न्यायालय (Recorder Court) के रूप में अवस्थित रहे । भ्रन्त 
में यही प्रमिलेख-न्यायालय बम्बई qq मद्रास में सर्वोच्च न्यायालय ( Supreme 
Court) के नाम से प्रसिद्ध हुए । 
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अध्याय ३ 


दीवानी का अनुदान एवं उसका महत्व . 
.' (Grant and Significance of Diwani). 
Wer १४--कम्पनी के द्वारा मुगल शासक से बंगाल, विहार एवं उड़ीसा की 


दीवानी को हस्तगत कर लेने के कानूनी महत्व की विवेचना कीजिये । उन प्रदेशों पर . 


इसका क्या प्रभाव पड़ा ? 
.उत्तर - दीवानी का ugar (Grant of Diwani’) 

. सन्‌ १७५६ fo तक कलकत्ता, मद्रासः एव' बम्बई--तीनों प्रेसीडेन्सी टाउन प्र 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी का प्रमुत्व बना रहा | सन्‌ १७५६ में: सिराजुद्दौला, जो वंगाल.के 
नबाब थे, ने कलकत्ता को कम्पनी से ले लिया था | परन्तु सन्‌ १७५७ में क्लाइक ने प्लासी 
के युद्ध में सिराजुद्दीला को पराजित करके कलकत्ता परदेश qc फिर से झाधिपत्य 
स्थापित.कर लिया | इस प्रकार बंगाल पर कम्पनी का प्रभाव सबसे 'महत्वपूर्ण एवं 
अभावशाली हो गया | कम्पनी ने बंगाल की “गद्दी पर मीर जाफर को बैठाया । परन्तु 
सन्‌ .१७६० fo में मीरः जाफर कम्पनी एवं: परिषद्‌ ( Council ) को अपने पक्ष में. 

-न मिला; सकने के. कारण were घोषित कर दिया*गया झौर उसकी जगह पर भीर- 
कासिम को. वहाँ का तवाब घोषित कर दिया गया. | सत्‌ १७६०. o में बलाइव ने 
मद्रास सरकार के लिये भ्रनुदानों को अधिकृत करा लिया | अंग्रेजी फौजों ने सन्‌ १७६४ 
में बक्सर की लड़ाई में मोर कासिम गौर अवघ के नबाब वजीर को सम्मिलित फौज के 
ऊपर निर्णायक विजय प्राप्त की lay १७०७ में भ्रौरंगजेब की मृत्यु के पछ्चातू मुगल 
शासन की व्यवस्था डावाँडोल थी | प्रत्येक प्रान्त के नवाब केन्द्रीय. शासन की परवाह 
न करते हुये भ्रपनी स्वतन्त्र सत्ता की स्थापना के लिये प्रयत्नशील थे । दिल्ली के शासक 
थाह आलम का प्रभाव समाप्त हो गया था। ग्रतः वह भ्र'ग्रेजो की शरण में जाने के 
लिये इच्छुक प्रतीत होता था | क्लाइव ने इस झवस्था को ats लिया और अवसर से लाम 
उठाने के लिये सन्‌ १७६५ में उसने दिल्ली को प्रोर कूच कर दिया | set मुगल 
सञ्जाट से मिलकर संधि को | फलस्वरूप सम्राट ने कम्पनी को बंगाल, बिहार ale 
उड़ीसा की दीवानी २६ लाख रुपये वाषिक at दर से अंनुदत्त कर दी । 
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दीवानो का झनुदान एवं उसका महत्व २९ 


दीवानी का कानूनी महत्व (Legal Significance of Diwani)— 


कम्पनी के पर्व बंगाल की तत्कालीन न्यायप्रश्ासन को व्यवस्था भ्रत्यन्त dfaa 
एव Fras | बंगाल प्रान्त, जो सूबा कहलाता था, दो परधिकारियों-नवाव 
एव' दीवान द्वारा प्रशासित होता था । सरकार एवं उसके अधीनस्थ फौज का सर्वोच्च 
अधिकारी होने के नाते नवाब अथवा नाजिम को शाँति की स्थापना एवं कादून निर्माण 
का सी अधिकार था | नवाव फौजदारी के मुकदमों में भी न्याय प्रशासन की व्यवस्था 
करता था | इन अदालतों के अतिरिक्त वहाँ काजी व फौजदार की स्थानीय अदानत 
भी थीं | दीवानी के मुकदमों की सुनवाई के लिये काजी after था। qw उसको 
सहायताथं नियुक्त किया जाता था | दीवान का पद प्रारम्भ में नवाब के तुल्य ead 
था । वह राजस एकत्र करने के लिए एवं तत्सम्वन्धी मुकदमों का फसला करने के Hes 
नियुक्त था । दीवानी के मुकदमों की भी सुनवाई एवं फसला करता शा | दोनों | 
केन्द्र सरकार के द्वारा नियुक्त किये जाते थे | इन अदालतों के प्रतिरिक्त काजी = 
फौजदार की स्थानीय अदालत भी हुआ करती थों | काजी दीवानी के मुकदमों 
सुनवाई करता था | मुफ्ती उसकी सहायता के लिये नियुक्त किया. यया था। फौजदार 
फौजदारी के मुकदमों की सुनवाई एवं उसमें निर्शय प्रदान करता था । इत lie 
दीवानी के अनुदान के पदचात्‌ कम्पनी को भूमिकर संग्रह करने का और मालगुज 
एवं दीवानी के मुकदमों में निर्णय प्रदान करने का प्रधिकार प्राप्त हो गया | इप प्रकार 
बंगाल का नवाव फौजदारी के yea में न्याय प्रशासन एव फौज की व्यवस्था 
सात्र के लिये प्रथिकृत रह गया | बाद में बंगाल के नवाब ने फौज को व्यवस्थित 
करने के अपने अधिकार को AR लाख रुपये कें बदले कम्पनी को हस्तान्तरित कर 
दिया | इस प्रकार कम्पनी ने मुगल शासक से मालगुजारी एकत्रीकरण के साथ-साप 
सेना की व्यवस्था का भी भ्रधिकारत्रात कर चिया | झतः बंगाल में कम्पनो की वास्त- 
विक सत्ता स्थापित हो गई । इस समय बंगाल के नवाब को केवल न्याय शासन का 
अधिकार था | 


ते दोवानी के कार्म-भार को तुरन्त ही नहीं WEG कर लिया परन्तु 
रे लो को Rut | इसमें से एक अधिकारी मुक्षिंदाबाद झर 
दक पटना में नियुक्त हुआ | मोहम्मद रजा wt मुर्दाबाद के दीवान और राजा 
सिताब राय पटना के दीवान नियुक्त हुये उनके पास सम्मवतः प्रबन्ध (Settlement) 
सम्बन्धित सभी विवरण Uy बंगाल एव बिहार प्रान्त कौ समस्त वसूली का विस्तृत 
विवरण रहता qr] उन्हे धपने प्रधान स्थान पर एक योरोपियन भिकारी को देख-रेस 
अं दीवानी के मुकदमों फे Sew का भो अधिकार था, सन १७९९ शु कभ्क्नी ने प्रान्तों 
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३० भारतीय विधि के इति. स पर प्रसनोत्तर 


के सहायक अधिकारियों के erat की अतिरिक्त देख-रेख के लिये दो सुपरबाइजरों की 
नियुक्ति की | सन्‌ १७७० $o में प्रान्तीय सुपरबाइजरों क कार्यकाल में ही दो राजस्व 
परिषद्‌ (Board of Revenue) पटना एवं मुश्षिदाबाद में स्थापित किये गये t 
कलकत्ता के परिषद्‌ (Council) ने एक राजस्व समिति की स्थापना सन्‌ १७७१ ई० 
S की । इस प्रकार दीवानी का प्रशासन दो भारतीय अधिकारियों की अध्यक्षता में 
या | इस fe प्रणाली (Duel system) ने कम्पनी को कोई लाभ नहीं पहुँचाया 
वरन्‌ इसके स्थान पर हानिप्रद ही रहा | राजस्व की हानि हुई एव सर्वत्र भुंसमरी 
एवं दुःख का साम्राज्य व्याप्त हो गया भरतः सन्‌ १७७२ ई० में कम्पनी ने समस्त 
दीवानी कौ प्रबन्ध व्यवस्था (management) को हस्तगत कर लेने एवं अपने 
नौकरों के द्वारा उन्हें संचालित कराने का निणांय किया | अतः मालगुजारी एकत्र करने 
के लिये सन्‌ १७७२ Fo की योजना को लागू किया गया । उसी समय बंगाल, बिहार 
झौर उड़ीसा के प्रशासन के लिये (क योजना gare की गई | 


इस प्रकार प्रथम बार सन्‌ १७७२ Éo में वारेन हेस्टिङ्गस को योजना के अनुसार 
कलकत्ता के प्रेसीडेन्सी टाउन से परे बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के Mofussil 
Court के भरन्तगंत सामान्य व्यक्तियों के न्याय प्रशासन के लिये भ्रदालत प्रणाली कीः 
स्थापना हुई 1 ; 


मृगल शासक के अधीनस्थ न्याय प्रशासन 
(Judicial Administration under Mughal Emperor) ' 


नबाव को शक्ति क्षीण होते के साथ ही साथ सरकार की समस्त प्रचलित प्रणा- 
लियों एवं न्याय प्रशासन का विघटन होने लगा । जिले. में घाजियों की भ्रदालतें प्रायः 
वन्द हो गई झर उनका स्थान जमीन्दारो ने ले लिया । इन जमींदारों ने दीडानी, 
फौजदारी एवं राजस्व सम्बन्धी सभी मामलों में न्याय प्रशासन का कार्य प्रारम्भ कर 
दिया। उनकी अदालतों में प्रचलित प्रणाली प्रत्यन्त संक्षित एवं प्रसंतोषजतक थी । 
यहाँ निष्पक्ष न्याय नहीं हो पाता था। जमींदारों के द्वारा लगाया गया म्रथं दंड 
स्वयं उन्हीं के उपभोग में ब्यय होत ` था। ग्रवस्था अत्यन्त शोचनीय थो । समस्त 
न्याय प्रणाली विघटित होकर निर्धन व्यक्तियों को चूसने की मश्चीन भात्र बन कर रह. 
गई थी | त्याय!धीश घुसखोर थे, सरकार भ्रष्ट थी एवं भ्रपील दायर करने के लिये 
कोई व्यवस्था नहीं थी । भरतः समस्त न्याय प्रणाली प्रत्यन्त दोषपुर्ण थी । Keith ने 
अपने Constitutional History of India में उस समय की दक्षा का 
स्पष्ट चित्रण करते हुये लिखा है कि 
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“The system of justice existing in Bengal before the Company 
became responsible was summary and unsatisfactory. The chief 
criminal court was held by the local zamindar, who had a right to 
the fines exacted by reason of his tenure; he could pronounce 
sentence of death, but execution depended on the orders fof the 
Government at Murshidabad. The Zamindar was also Judge of 
the Civil Court, or Adalat taking a fourth or fifth part of the amo-- 
unt recovered. Naturally, in lieu of litigation in this court arbi- 
tration was often preferred. The law administered was that of 
the Koran and the commentators; where these afforded no guide, 
local customs and usage were relied on but these were so ill-defined. 
that judgment was largely discretionery. Appeal lay to the similar 
courts at capital, but in addition the Government could interfere 
in the course of justice, and could get on complaint a remedy or in-- 
flict punishment without any judicial sentence. Moreover, in the 
districts the peasants were hampered even in secking justice by 
the lack of local courts. Corrupt judges and corrupt Government 
added to the defects of the legal system, and the absence of any 
register of judicial proceedings rendered appeals most difficult." 


"Religious causes were not decided by the temporal judges 
without the aid, in cases affecting Mohammedans, of the Kadi 
(Kaji), and in those affecting Hindus, of a Brahaman especially in 
cases where outcasting might be the result of condemnation clearly 
the rule afforded in inheritance cases a certain sccurity for the 
observation of justice denied in issues of criminal law.” 


‘In revenue case the jurisdiction had heen originally exercis.. 
ed by the zamindar, but somejime before the Diwani passed to 
the Company jurisdiction had, doubtless in their interest of the 
government, been transfered to deputies, naib dewans with appeal 
to the Chief Diwan at Murshidabad.” 


«The forms of justice thus existed, butit isclear that the 
courts were the instruments of power rather than of justice, unless 
as means of protection, but apt instruments for oppression. It is- 
significant of the position that the servants of the company, when 
they had claims against Indians, not residing under the British 


Ld 
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ay भारतीय विधि के इतिहास पर प्रश्नोत्तर 


-flag but in the vicinity of the Company's settlements used simply to 
seize and hold their prisoners until they consented to pay, without 
asking the authority of any officer of the native Governmens, but 
with its full approval. The Government indeed was so complaisant 
as to overlook cases of seizure of persons who did not fall within 
this category, and after Gompany’s acquisition of the Diwani both 
the French and the Dutch exercised like rights, the French at least 


-disputing the demand of the President and council that recourse: 


in such cases must be had in the law courts.” 

l “The course of justice was further troubled by the revolution 
which placed Mir Kasim in power, for many Englishmen with or 
-without the consent of the company soon scattered through the 
interior to seize the trade, and exerted wide influence on the 
administration of justice and the overthrow of Mir Kasim led to 
further encroachments on native authority, the banyas or native 
agents of the English often controlling the local courts and even 
„acting as judges.” ; 

इन wer परिस्थितियों में प्रशासन को व्यवस्थित करने के लिये बारेन 
-हेस्टिग्स को कम्पनी के नौकरों के द्वारा दीवानी प्रणाली को व्यवस्थित करने का कायं 
सौंपा गया | सन्‌ १७७२ ई० में वारेन हेस्टिग्स ने इस योजना को बंगाल, विहार 
एवं उड़ीसा में न केवल राजस्त्र संग्रह के लिये वरन्‌ देश में उपग्रु क्त प्रशासन की 
“स्थापना के लिये लागू किया था। 
सन्‌ १७७२ की न्याय (सम्बन्धी योजना ने प्रत्येक प्रान्त को एक इकाई 
(unit) का रूप प्रदान कर विया। wequi दीवानी क्षेत्र, जो बंगाल, बिहार एवं 
उड़ीसा को मिलाकर वना था, पनेकों redi में विभाजित कर दिया गया | प्रत्येक 
प्रान्त में एक अधिकारी, जो कम्पनी का प्रंग्रेज नोकर होता था। कलक्टर के पद पर 
नियुक्त हुआ | इसका मुख्य कार्ये राजस एकत्र करना था। मोफस्सिल दीवानी प्रदा- 
लत (Mofussil Diwani Adalat) का नेतृत्व भी उसे ग्रहण करना पड़ा | 
उसके भतिरिक्त उसे अपने प्रान्त का मोफस्सिल निजामत अदालत (Mofussil 
Nizamat Adalat) के ऊपर पर्यवेक्षी अनुशासन रखना पड़ता था | मोफस्सिल 
maraa (Mofussil Adalat) जो दीवानी भादि मुकदमों का फेसला करतो थो 
sene प्रान्तों में स्थापित को गयी थीं | दूसरी भ्रदालत, जो निजामत come भ्थवा 


फौजदारी प्रदाबत कहलाती थी, फौजदारी के मुकदमों में uda प्रदान करने के लिये . 


स्थापितं की दई थी। i 
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जिला-स्तर पर स्थापित इन झदालतों के अतिरिक्त कलकते में दो वरिष्ठ 
(Superior) न्यायालयों को स्थापना भी की गई | उन्हें सदर निजामत STU 
(Sadar Nijamat Adalat) ca सदर दीवानी waa ( Sadar 
Diwani Adalat) के नाम से पुकारा जाता था | ये भदालतें क्रमशः फौजदारो एवं 
दीवानी के मामलों की सुनवाई एवं उनमें निणांय प्रदान करती थी । 
सन्‌ १७७२ में वारेन हेस्टिम्स के द्वारा संस्थापित प्रणाली दोषपूण थी | इसके 
अन्तर्गत कलेक्टर को अनेक अधिकार प्राप्त थे | वे एक ही साथ प्रशासक, त्यायाधोष एव 
दंडनायक का काय' करते थे। दूर-दूर स्थानों पर स्थित होने के कारण सरकार के 
लिये उन्हें नियन्त्रित रखना भ्रसम्भव था । ये कलेक्टर अपने व्यक्तिगत व्याणर भी 
चलाते थे भौर अपने भ्रधिकारो का प्रयोग अपने को लाभान्वित करने के लिये करते 
थे । यह भी गाइचयंजनक नहीं था कि वे निरंकुश वन जाते रहे हों | भ्रतः यदि वारेन 
हेस्टिग्स ने सन्‌ १७७३ में कलेक्टरों के द्वारा राज्य संचालन की प्रणाली को वहिष्कृव 
कर दिया था तो कोई seed की वात नहीं यी | फलस्वरूप सन्‌ १७७४ की योजना 
का जन्म gura 

१, बंगाल, बिहार एव' उड़ीसा प्रान्त ६ भागों ( Divisions ) में विभाजित 
कर दिये गये । प्रत्येक भाग (Division) में कम्पनी के चार प्रथवा पाँच प्रतिश्नावित 
पदचिकारियों (Covenented officers) की एक प्रान्तीय परिषद्‌ (Provincial 

Council) होती थी | इसका काय" wa भाग ( Division ) के मालगुजारी- 
संग्रह प्रणालो को नियंत्रित रखना था | 

२. प्रत्येक साग (Division) अनेक जिलों में विभाजित कर दिया गया या | वहाँ 
एक भारतीय भधिकारी, जो दोवान के नाम से प्रसिद्ध होता था और कलेक्टर के स्थान 
पर नियुक्त किया गया, था । भपने जिले की मालगुजारी संग्रह-प्रणाली को नियंत्रित 
रखता था | 

३. मोफस्सिल दीवानी प्रदालत (Mofussil Diwani Adalat) के निर्णय 
के विरुद्ध wita उस माग ( Division ) के प्रान्तीय परिषद्‌ ( Provincial 
Counoil) t की जातो थी । यह परिषद्‌ प्रान्तीय प्रपील न्यायालय (Provincial 

Court of Appeal) कहलातीथी। . 

१,००० qo तक कीं मालिपत के मुकदमों में अपील ps करने पर प्रान्तीय 
aire न्यायालय (Provincial Court of Appeal) का निर्णय भ्रन्तिम होता 
था परन्तु १,००० रुपये से प्रधिक मालिपत के मुकदमे में सदर दोवानी भ्रदालत के 
समक्ष भ्रपोल दायरं को जा संकती थो । 

(3 
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दारेन-देस्टिंग्स . की सन्‌ १७७४ को ogg न्याय-प्रणाली सन्‌. १७८० तक 
चुलती रही । सन्‌ १७८० में तेक महत्वपूर्ण प्रइनों को लेकर वारेन हेस्टि ग्स के, 
` द्वारा इसमें अनेक संखोधन किये ur) . 

su १५ +--डि-सरकार (Dual Government) को असफलता के 
कारणं पर प्रकाश डालिये। इस प्रथा के समाप्त होने पर होने वाले सुधारों की विवेचना 
कोजिये । 

उ्तार-असफलद्' के कारण (Causes of failure) :— 

कम्पनी की बंगाल, विहार एव उड़ीसा को दीवानी के अनुदान के पश्चात्‌ 
सम्पूर्ण न्याय प्रशासन दो भागों में विभाजित कर दिया गया । इनमें से एक नवाब द्वारा 
एच' दूसरा कम्पनी के द्वारा प्रशासित था । नवाव फौजदारी के मुकदमों का न्या:- 
प्रशासन एव॑ शान्ति स्थापित करता था जब कि कम्पनी का कार्यं दीवानी के मुकदमों 
में निणांय प्रदात करना एवं मालगुजारी एकत्र करना था। द्विसरकार (Daal 
Government) की व्यवस्था प्रारम्भ से ही असफलता की प्रतीक थो । इसके 
झसफल हो जाते के निम्नलिखित कारण थे :-- 

v. इन परिस्थितियों में नवाव, जो वस्तुतः शक्तिहीन था, देश के तत्कालीन 
मालिकों से जो कम्षनी के नौकर थे, झपने न्यायाधिकरणों के अधिकार की रक्षा न 
कर सकता था, अतः लोग दुर्दशाग्रस्त हो रहे थे । i उः 

२. व्यक्तिगत ब्यापार की समस्त वुराइयाँ अपने चरमोत्कव पर थी। यह 
बुराइयां सम्पूर्णा बंगाल प्रान्त में फेली हुई थीं 1 

‘The whole inland trade of the country has been ope 
continued ‘scene of oppression, the baneful effects of which are 
severely felt by every weaver and manufacturer in the country. 
Every article produced being made a monopoly in which the 
English with their ‘Banyas’ and block ‘Gomastas’ arbitrarily. 
decided what quantities of goods each manufacturer shall deliver 
and the prices he shall receive for them.” 

३. इसके पूव मालगुजारी बढ़ाई जाने के लिये कम्पनी की माँग के कारण 
कृषक वर्ग पर अत्यधिक . दवाव पड़ा क्योंकि भूमिकर ही घन एकत्र करने का मुख्य 
साधन था । गरीब किसानों की दशा पहले से भी खराव हो गई थी। एक समृद्ध 
देश, जो प्रतपन्त तिरंकुश शासन में भी weiter, रहा .था, नष्टप्राय हो रहा atl | 

` ४. दीवानी को हस्तगत करके के पश्चात्‌ कम्पनी पाँच वर्षा के भन्दर.ही . 
दिवालिया हो गई । इसके अतिरिक्त प्राय के भनेक साधन इन दिनों हैदरभ्रली * 
विरुद्ध gg के फलस्वरूप बन्द हो गये थे । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


दीवानी ने एव उसकी by Ar aj Foundation Chennai and eGangotri z 
दीवानी का भ्रनुदान /एवं Sam महै ३% 


v. RATER मालगुजारी-संग्रह `एवं छोटे-छोटे दीवानी के मुकदमों के 
न्याय प्रंशासन के लिये नियुक्त किये गये थे | परन्तु वे भपने कायो' को मली प्रकार 
संपादित करने में असम थे क्योंकि यह. समझा जाता था कि वे इसे सीधा अपना 
mier समझे । दूसरी बात यह थी वे लोग कलकत्ता स्थित परिषद्‌ (Council) 
के झधीन न थे । अंतिम कारण यह भी था कि वे लोग भपना व्यक्तिगत व्यापार क्रने 
के' लिये प्रधिकृत ये । 

६. इसी काल में सूखे ( Drought ) एवं भुमरी के कारण लाखों लोग 
मृत्यु के कराल गाल में झपना अस्तित्व खो वेठे। 

७. जिले के कलेक्टर को भ्रर्पधिक प्रविकार प्रास थे | कलेक्टर एक ही समम: 
में प्रशासक, न्यायाघोश् एवं दंडनायक था | 

c. उन दिनों संचार व्यवस्था ठीक न थी । प्रतः कलकत्ता स्थित सरकार के 
लिये जिलों के कलक्टरों को अपने निरीक्षण एवं नियंत्रण में रखना संभव न था | 

उपगुक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि सन्‌ १७६५ के महान्‌ गौरव को प्रास करने के. 
पछ्चातू पाँच aa" के अन्तगंत ही कम्पनी की भ्रवस्या प्रत्यन्त शोचनीय हो गई। 

सुधारात्मक कायं--इस काल में निम्नलिखित gare किये गये :-- . 

(१) बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा से नायव दीवान का पद समास कर दियो गया 
एवं राजा शिताबराय तथा मोहम्मद रजा खाँ के दंड सम्वन्धी अधिकार भी समाप्त 
y are नवाब को सुगतान को जाने वाली मालगुजारी ३२ लाख से घटाकर १ s 

कर दी गई | ) 
p (३) मुन्नी वेगम प्रौर राजा गुरदास को नियुक्ति के वारा नवाब के पारिवारिक 
५ संगठित किया गया । 
ates हेस्टिंगस ने सच्चाई के साय सुधार के लिये प्रयत्न किया । 

ser १६--निम्नलिखित पर संक्षिस टिप्पणियाँ लिखिये :-- 

(१) मेयर कोर्ट ( Mayor Court ); 

(२) प्रार्थना न्यायालय (Court of Requests); 

(३) ग्रमिलेख न्यायालय ( Court of Records ) | 

S : (s) मेयर कोर्ट (Mayor Court) 
उत्तर — (0) मेयर कोटे--सन्‌*१६८७ के राजलेख के eia — (Mayor's 
Court under the Charter of 1 gei द्वारा जारी किये गये 
उन १६८७ राजलेख (Charter) के wats मद्रास में मेयर कोर्ट की स्थापना हुईं | 
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इस प्रदालत के सदस्य १ नगराध्यक्ष (Mayor) एवं १२ adaa (Alder- 
men) थे | इसे दीवानी एवं फौजदारी-- दोनों प्रकार के मुकदमो की सुनवाई करने 
का अधिकार प्रास था । ्रपराषी प्रथंदएड, शारीरिक दण्ड एवं कैद के द्वारा दण्डित किये 
डते घे | मेयर कोटं के सदस्य विधि से भली-भाँति परिचित्त न थे | अतः एक 
Recorder की नियुक्ति करनी पड़ी | यह अधिकारी कानूनी विशेषज्ञ होताथा। 
इसका मुख्य कार्य मेयर कोट को न्याय प्रशसान के मामलों में सहायता पहुंचाना था | 
गणपति के लिये एंक नगराध्यक्ष (Mayor) एवं २ वयोवृद्ध (Aldermen) 
उपस्थिति भ्रावदयक थी | १५ दिनों में कम से कम एक वार भ्रदालत WT लगती 
थो । यह भ्रदालत जूरी कौ सहायता से फोजदारी के मुकदमों की सुनवाई एवं उनमें 
निर्णय प्रदान करती थी | 
' सन्‌ १७२६ के राजलेख (Charter) के wenig मेयर कोटं की स्थापना 
के पूर्व मद्रास, फोट विलियम एवं vem में न्याय प्रशासन के संचालन एवं मृत्यु, 
फौंजदारी सम्बन्धी अपराधों को दण्डित करने के लिये एक उपयुक्त एवं कुशल न्याय- 
प्रशासक की भावश्यकता थी । कम्पनी ने मेयर कोट" की स्थापना के लिये प्रार्थना की | 
ग्रतः सन्‌ १७२६ में सम्राट (Crown) 3 प्रधिकार-दान पत्र (Letters Patent) 
के द्वारा मद्रास, फोट" विलियम एवं बम्बई में मेयर कोटं की स्थापना के लिये प्राजा 
प्रदान कर दी | इसके सदस्य १ नगराध्यक्ष (Mayor) एवं ९ वयोपृढ (Alder- 
7000) थे | येदो पक्षों के मध्य उठने वाले सभी दीवानी के मुकदमों को सुनने 
एबं उनमें निणंय प्रदान करने के लिये अधिकृत थे। मेयर कोट को रिवथपत्र सम्वन्धी 
(Testamentary) मुकदमों में निणंय प्रदान करने का अधिकार था d 
मेयर कोट' के निर्णय के Prez राज्यपाल एवं परिपद्‌ (Governor and 
Counoil) की प्रदालत में प्रपील दार कौ जा सकती थी । यह उसो अ्धिकार- 
दान-पत्र (Letter-patent) के द्वारा स्थापित झभिलेख न्यायालय (Court of 
Records) के नाम से भी विख्यात थी । , 

. जाजं प्रथम के द्वारा मंजूर किये गये सन्‌ १७२६ का राजलेख जिसके wait 
मेयर कोट' की स्थापना हुई थो, सन्‌ १७५३ के राजलेख के द्वारा झवक्रमित (super 
8९080) कर दिया गया ।.इसने आवश्यक सुधारों के साथ फिर से मद्रास, बम्बई एवं 
बंगाल में मेयर कोट' स्थापित कर दिया । डाइरेक्टर एवं कम्पनी के अधीनस्थ इन 
मेयर कोटस को प्रधिनियमों, कानूनों एव भध्यादेशों को पारित करने का अधिकार 
था | इसके साथ ही वह भारत के सीमाक्षेत्र में प्रनेक न्यायालयों के वित्तिममों को 
पारित. करने के. लिये भधिकृत था | इस मेयर कोट की मुख्य विशेषता यह थी कि 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
दोवानो का अनुदान एवं उसका महत्व ३७ 


मेयर कोट' के व्यवहार क्षेत्राधिकार (Civil jurisdiction) को उसके क्षेत्राधिकार 
में रहने वाले स्वदेशी (Natives) निवासियों के मुकदर्मो को सुनने तथा विचार करने 
के लिये सीमित कर दिया गया था | इसके साथ ही यह निर्देश निकाला गया कि 
स्वदेशी निवासियों के मुकदमों को विना दोनों पक्षों की सम्मति के न ग्रहण (entre- 
tain) किमा जाय | सन्‌ १७५३ के राजलेख ने स्वदेशी निवासियों के - दीवानी के 
मुकदमों को मेयर कोट' के क्षेत्राधिकार से पृथक कर दिया भौर यह निर्देश जारी कर 
दिया कि स्वदेशी निवासियों के ऐसे मुकदमे आपस ही में तय कर दिये जाया करे | बंपाल 


में मेपर कोट" सन्‌ १७७२ ई० तक चलती रहो जवकि मद्रास एवं बम्वई में प्रधिक 
दिनों तक लागू रही | 


(२) प्राथना-न्यायलय (Court of Requests) 

सन्‌ १७५३ के राजलेख जिसने सन्‌ १७२६ के राजलेख (Charter) को 
भवक्रमित (superseded) कर दिया था, के wants बम्बई, कलकत्ता एवं मद्रास में 
एक-एक प्रार्थना-स्यायालय (Court of Requests) की स्थापना gil इस 
प्रदालत को ऐसे मुकदमों, जिनकी मालियत ५ पैपोडा ( लगमप १५ रुपये) तक थी, 
को पुनने का भ्रधिकार था | इनकी स्थापना कुशल स्याय-प्रद्यासन को स्थापना के उद्देश्य 
से की गई थी | प्रायंना-न्यायालय (Court of Requests) के q« ८ से २४ 
कमिशनर होते थे। ये कमिद्नर तीन को संख्या में क्रमशः बैठा करते थे | असाह में 
केवल एक बार ग्रदालत लगती थी । ४॥रम्म में सभी कमिइनर Tat एवं परिषद्‌ 
(Governor and Council) के द्वारा नियुक्त किये जाते थे | उने से ग्राचे प्रत्येक 
वर्ष कार्य मुक्त कर दिये जाते थे | रिक्त स्थान की पूर्ति दोप कमिष्नर ही करते थे | 
भ्राथंना-न्यायालय (Court of Requests) कोट ure ड इरेक्टसं (Court of 
Directors) के watt कर दो गई जो भ्रधिकार-दान पत्र (Letter Patent) 
के म्रनुसार सुशासन एवं भारतवर्ष में तत्कालीन न्यायालयों कोः नियमित करने के उद्देष्य 
से उपधिधि तथा प्रध्यादेश जारी करने के अधिकारो थे । 


सन्‌ १७६७ fo में इन भ्रदालतों का झाथिक क्षेत्राषिकार सन्‌ १७६७ के 
अधिनियम के दारा ८० रुपया तक बढ़ा दिया गया | इन न्यायालयों को न्याय-शासद- 
प्रणाली छोटे-छोटे दीवानी के मुकदमों के निरांय के लिये प्रत्यन्त लाभदायक एव 
झासान थी | सन्‌ १८४८ में एक अधिनियम पारित किया गया जिसके ae अनुसार इन 
प्रदालतों के क्षेत्राधिकार को सी मांक्ति कर दिया गया | ये झदालतें सर्वोच्च न्यापा- ` 
लग (Supreme Court) के निमन्त्रण में थीं । सन्‌ १८५० में सन १८५० के 
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नवे. अधिनियम के द्वारा प्राथंना-न्यायालय (Court of Requests) का उन्मुलन 
कर दिया गया भौर उनका स्थान. झाधुनिक लघुवाद न्यायालयों (Small Causes - 
-Courts) ने से लिया | लघुवाद न्यायालयों (Small Causes Courts) को 
“ आर्थिक क्षेत्राधिकार वढाकर ५०० रुपये तक को मालियत के मुकदमों तक कर दिया t 
(३) अभिलेख न्यायालय (Courts of Records) 
मेयर कोटे हों मभिलेख न्यायालय (Courts of Records) के नाम से 
प्रसिद्ध थी । सम्राट (Crown) ने सन्‌ १७२६ में प्रधिकार-दान TA (Letter 
` Patent) के जरिये प्रत्येक स्थान पर स्थानीय शासन के लिये राज्यपाल एव 
परिषद्‌ (Governor and Council) कौ एक राजकीय अभिलेख Ea 
(Government Courts of Record) की नियुक्ति की इस अदालत 
समक्ष (Mayor Courts) के निर्णय के विरुद्ध प्रपील दायर की जा सकती थी । 
. १,००० पैगोडा से कम मालियत के मुकदमों में राजकीय झभिलेख न्यायालय (Gover- 
.ment Court of Record) को पुनर्विचार करने का अधिकार प्रात वा भ्रौर 
इसका raja after होता था | यदि मालियत १,००० पैगोडा से अधिक होती थी 
«तब राजकीय ufawe न्यायालय (Government Courts of Record) s 
fru के विरुद्ध ote राजकोय कौसिल (King-in-Council) को wama में 
दायर की जा सकती थी । राजकीय प्रभिलेख न्यायालय बहैसियत (Court 
- Qyer and Terminer) के भी कार्य करती थी | मय राजद्रोह (High 
- Treason)is ग्रपराध के भ्रतिरिक्त wer समी झपराधों “का विचार करने के लिये 
“यह अदालत भ्रेमासिक-सत्र (Quarter Session) न्याय धिवेशन कर सकतो थी । 
! , बंगाल में स्थापित प्रथम अभिलेख न्यायालय (Court of Records) 
लगभग Yo वर्ष तक चलता रहा | A SSR 
६. अइन--१७ निम्नलिखित पर संक्षिस टिप्पणियाँ लक्षिये :--* 
` (i) सदसद्‌ विवेक न्यायालय (Court of Conscience); 
(ii) चाउल्ट्री कोटं (Choultry Courts); एवं 
(iii) नौतैनिक न्यायालय (Admiraltyy Courts) | 
उत्तर--(1) सदसद्‌ विवेक न्यायालय (Court of 00780087108)--श्न, 
१६७२ को योजना के wenig बम्बई में सदसट्विवेक न्यायालप (Court of Ccn- 
5०८००९) की स्थापना हुई । यह केन्द्रीय भ्रदालत के प्रघोनस्थः थी | यह e 
A Xeraphins तक को मालियत के मुकदमें तथा छोटे-छोटे मुकदमों में निणाय 
- अंदान करती श्री | यह अदालत सप्ताह में केवल एक वार लगती घ्री | मुकदमा दायर 
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करने के लिये यहाँ किसी प्रकार की. कोट, फीस नहीं लगती थी | duct की सुनवाई 
बिना:जूरी.की.मदद के संक्षित रूपे.से होती थी । मुकदमे में निर्णय प्रदान. करने में 
दस या बारह दिन से प्रधिक नहीं. लगते थे |. जहाँ ६० xeraphins से कम मालियत 
का मुकदमा रहता था, वहाँ वादी को प्रकिचन (pauper) की हैसियत से प्रार्थना- . 
पन्न देने के लिये भी उपवन्ध (Provision) था | 
यह प्रणाली सन्‌ १६८३ ई० तक चलती रही | इस समय यम्बई में कोगविन 

(Keigwin) के fate के फलस्वरूप यह प्रणाली निलम्बित हो गई। x 
प्रायद्वीप लगभग १ वर्ष तक विद्रोहियों के हाय में रहा ! उन्होंने सन १६८४ 
बम्वई प्रायद्वीप को कम्पनी को समर्पित कर दिया | बम्बई के न्याय प्रशासन के विकास 
में प्रथम भ्रवस्था के अवसान पर कोगविन (Kelgwin) का विद्रोह सीमा चिन्ह के ` 
'समान माना जा सकता है | es a 

(ii) चाउल्ट्रो कोटं (Choultry Courts) —amre पट्टनम में चाउल्ट्री कोट 
(Choultry Courts) की स्थापना हुई थी | इस अदालत का पर कते 
(Adigar) जो गाँव का मुख्य व्यक्ति था, करता था | बह समस्त छोटे-छोटे ०. 
एवं फौजदारी के मुकदमों में निर्णय प्रदान करता था | यह भवालत झचल सम्पत्ति 
क्रय-विक्रय के लिये uer शुल्क भवन (Custom house) का भी कार्य फरती थी 1 
इसके प्रतिरिक्त Black town में मुकदमों में निर्णय प्रदान करने के लिए कोई Wer 
अदालत न थी | गम्भीर मुकदमों की सुनवाई के लिये कोई उपबन्ध (provision) 
न था! चाउल्द्री कोर्ट (Choultry Court) गम्भीर मामलों में निरय प्रदान 

रने में समर्थ न थी | - += TEM 

= सन्‌ १६४२ ६० में एक देशी औरत. के कत्ल में एक आरतीय को अंभियुक्त 
भोषित किया गया | संक्षिप्त जाँच के पश्चात्‌ वह उक्त भपराघ का दोषी ठहराया गया | 
wae ने इस निष्कर्ष की सूचना राजा को भेज dri उसने प्राज्ञा प्रदात की कि 
` अंग्रेजी विधि के प्रनुसार इसका निय किया जाब | इस प्रकार उस व्यक्ति को फाँसों 
की सजा प्रदान की गई | इस मुकदमें से यह Front निकलता है कि गान मुकदर्मो 
को राजा के पास निर्दिष्ट कर दिया जाता था भौर तत्पए्चात्‌ उनका दंड 
m En “१६६६ में इस भ्रदालत का पुनसंगठत. gut] साथ -ही साथ इसे 
नवीन man प्रदान किया गया | प्रारम्भ में त्यायाथं एक भारतीय.अधिकारी: वेव्ता था 
परन्तु बाद में इस पद पर कम्पनी के अंग्रेज नौफर नियुक्त होने-लगे। pum अधिकारी 
mint master, pay -master एवं custom maater, "E ied 
(Choultry Court) # सहायक के पद पर नियुक्त qui ,इनक os सलाह, 


Sled SES 
ee EEF td 4 tt me Qe T cde rater “पाक 
wt woe ७ ३ d 
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Beer दो दिन होती थी । ५० पैगोंडा तक की मालियत के मुकदमों में निरंय प्रदान 
करने के लिये वे भ्रधिकृत थे | वे छोटे-छोटे फौजदारी के मुकदमों में भी Pega प्रदान 
कर सकते थे । इनके निणाय के विरु भ्रपील राज्यपाल एवं परिषद्‌ (Governor 
and Council) जो उच्च न्यापालय (High Court) के नाम से विख्यात 
थी, की अदालत में दायर की जाती थी | 
'. सन्‌ १६८३ के राजलेख के भन्तगंत दो अन्म भ्रदालतों-मेयर कोट (Mayor 
Court) एवं नौतैतिक न्यायालय (Admiralty Court) की स्थापना gi! 
फलस्वरूप चाउल्ट्री कोर्ट (Choultry Court) के अधिकार क्षेत्र को घक्का पहुँचा 
wg केवल छोटे-छोटे मुकदमों एवं दो पैगोडा ठक की मालियत के मुकदमों में निर्णय 
प्रदान करने का भ्रधिकार रखती थी । प्रतः यह प्रदालत त्यन्त छोटे सुकदमों के लिए 
ही समझी जाती थो | (Choultry Court) में ऐसे छोटे मुकदमों के लिए Taig 
में दो बार दो वयोवृद्ध (Aldermen) न्याय पारित करने के लिये बैठते थे । 

. (dii) नौसैनिक न्यायालय (Courts of Admirali9)—सन्‌ १६८३ के 
राजलेख (Charter) के भ्रन्तगंत wee स्थानों पर नौसेनिक न्यायालय 
(Admiralty Court) की स्थापना हुई | इन झदालतों की स्थापना की झावष्य- 
कता समुद्रीय अपराध एवं डकैती वढ़ जाने के कारण हुई थो । e ये भ्पराध भूमि 
पर न किये जाकर समुद्र में किये जाते थे sur साधारण अदालतों को उन पर विचारे 
करने का कोई अधिकार त था। इस प्रकार के सभी मुकदमे नौसैनिक न्यायालय 
(Admiralty Court) के प्रधिकारक्षेत्र में wu थे। Admiralty 
Court का एक सदस्य दीवानी विधि से पुणांतया परिचित होता था तथा Weg दों 

व्यापारी कम्पनी की भोर से इस भ्रदालत के सदस्य को हैसियत से नियुक्त किये 

जाते थे । Admiralty Court व्यापार एवं समुद्र से सम्बन्ध रखने वाले सभी 
मुकदमों मे. निराँय प्रदान करने का प्रकार रखती थी | यह समुद्र सम्बन्धी प्रनधिकार 
प्रगेश, चोट एवं मन्य भपराधों के सम्बन्ध में बिचार करती थी । भंग्रेजी कम्पनी की 
सीमाक्षेत्र के erode स्थित जायदाद जब्ती के मुकदमों में fagi प्रदान करने के 
लिये मी यह अधिकृत थी । यह अदालत स्वयं झपने लिए seme प्रक्रिया 
(Procedure) निर्धारित करने के जिये स्वतन्त्र थी | इन मुकदमों का मिणांय 
व्यापारियों में प्रचलित तत्कालीन रीति-रिवाजों (custome) vitx साम्य नियम एवं 

सदिच्छा (equity and goodconsoience) के भनुसार होता था। 

सन्‌ १६८६ fo में मद्रास में प्रथम नौघे निक-त्यायालय (Admiralty 
Court) की स्थापना gå । Sir John Biggs जो दीवानी विधि में पारंगत थे, की 
कम्पनी के दारा नियुक्ति हुई | नौसेनिक-त्मायालय (Admiralty Court) ने राज्यपाल 
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एबंपरिषद्‌ (Governor and (100001) के adest को हस्तगत कर लिपा था| 
इसका अधिकार क्षेत्र सन, १६८३ ई० के राजलेख (Charter) में निर्देशित अधिकार 
तक ही सीमित न रहा । समस्त व्यावहारिक कायों' के लिये मद्रास स्थित नौसेनिक 
न्यायालय (Admiralty Court) समस्त दीवानी एवं फौजदारी के मुकदमों में 
निर्णय प्रदान करने के लिये नगर न्यायालय (General Court) की हैसियत से 
कार्य करती थी । 
बम्बई में स्थापित नौसैनिक न्यायालय (Admiralty Court) 
सन, १६८३ के राजलेख (Charter) waia सन्‌ १६८४ में au 
में एक नौसेनिक न्यायालय (Admiralty Court) की स्थापना ge | राजलेख 
(Charter) के द्वारा इसके सर्वप्रथम न्यायाधी Dr. Jobn, St. John 
नियुक्त हुये थे | ये दीवानी विधि में पारंगत थे | इस अदालत का क्षेत्राधिकार न 
केवल समुद्रीय मुकदमों तक सीमित था वरन्‌ वम्बई के दीवानी एव फौजदारी के 
मुकदमों में भी निय प्रदान करने का इसे अधिकार था। नौसैनिक न्यायालय सन्‌ 
१६६० ६० तक कार्य करता रहा | इस समय मुगल शोसक के नौसेनाव्यक्ष सिद्दी 
(Admiral Siddi) के sume के फलस्वरूप यह व्यवस्था छिन्न-मिन्न 


हो गई | बे 
प्रश्‍न १८-- Recorder’s Court की स्पष्ट 1 कीजिये । 


उत्तर-सन्‌ १७५३ में वम्बई एवं मद्रास में स्थापित Wax कोटे सन्‌ १७६७- 
तक चलती रही । सन्‌ १७९७ में वम्बई झोर मद्रास से मेयर कोर्ट के समाप्त होने पर 
उनके स्थान पर व्यवस्थापिका (Parliament) ने gates न्यायालय (Supreme: 
Court) की स्थापना नहीं कौ वरन बम्बई एव मद्रास में Recorder’s Court 
की स्थापना की | : 


Recorders Court के सदस्य मेयर; तीन एल्डरमेन तथा एंक 


Recorder होते थे | वस्तुतः ये वही पुराने मेयर कोटं के सदस्य थे परन्तु इसमें एक 
Recorder झौर सम्मिलित कर दिया गया था | इसको दीवानी; फौजदारी, धमंसंघ 
सम्बन्धी तथा नौकाधिकरण सम्बंधी प्रधिकार प्राप्त थे इस भ्रदालत wr उन सभी 
मुकदर्मो को सुनते का झधिकार प्राप्त था जो व्यवधापिका (Parliament) के द्वारा 

प्रदत्त अभि कारों के भ्रनुसार मेयर कोटे सुनने से लिये भ्रधिकृत था | इसके क्षेत्राधिकार 

का विस्तार मद्रास तथा बम्बई के अन्तर्गत तथा इससे मैत्री रखने वाले देशी रियासतों 
के क्षेत्र तक था | सन १७८१ fo के भ्रधिनियम के आधीन सवो च्च न्यायालय 
(Supreme Court) पर «m किये गये नियन्त्रण Reoorder's Court पर 
भी लागू कर दिये गये | 
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RR भारतीय थिधि के इतिहास पर प्रश्नोत्तर 
मद्रास स्थित Recorder's Court 


ये Recorder's Court प्रधिक दिनों तक न चल सकें। मद्रास में 
'Recorder's Court केवल दो वर्षे तक कार्ये कर सके | इसके बाद उनका स्थान 
“सुप्रीम कोट ने ले लिया | इसे Recorder’s Court के सभी भ्रधिकार 
आस्त थे | इस सवोच्च न्यायालय (Supreme Court) को बंगाल में 
"स्थित Supreme Court of Judicature at Fort William के 
'क्षेंचाधिकार दे दिये गये थे तथा उन्हीं नियन्त्रणों को यहाँ पर लागु कर दिया गया 
:आ जो कलकत्ता स्थित सबो च्च न्यायालय (Supreme Court) पर लाई 8 | इस 
सम्बन्ध में सन्‌ १८०१ में एक नवीन राजलेख जारी किया गया था | 


बम्बई में स्थापति Recorders Court 

बम्बई में Keoorder's Court सन्‌ १८२३ fo तक चलते रहे जबकि 
'इनका स्थान Supreme Court of Judicature ने ले लिया | इस सवो जच 
-त्यालासय (Supreme Court) का क्षेत्राधिकार इत्यादि ठीक वंगाल स्थित 

Supreme Court of Judicature at Fort William wt ही 
-माँति था | 

मेयर कोटं एवं Recorder’s Court के wax को निम्नलिखित weal में 
-स्पष्ट किया जा सकता है :-- 

(१) मेयर कोटं के न्यायाधीश कातून या न्यायिक प्रक्रिया से संया प्रनभिज्ञ थे | 
‘Recorder’s Court में पेक्षेबर बकीस के रहने के कारण परिस्थिति में काफी 
सुधार gut | भतः मेयर कोर्ट की भ्रपेक्षा Recorders Court sias प्रभावशाली 
fer हई Se 

(२) मेयर कोर्ट को केवल दीवानी के मुकदमों से सम्वन्धित क्षेत्राधिकार प्राप्त 
बा. [veg Reoorder's Court दीवानी तथा फौजदारी--दोनों प्रकार के 
:मुकदमों की सुनवाई तथा उनमें निर्णय प्रदान करती थी PESAR ES 

(3) मेयर कोटं प्रंग्रेजी विधि की भदालतं समझी जातो थीं । जिसमें -निणय 
अंग्रेजी विधि के अनुसार दिया जाता भा । भारतीयों पर eft विधि लागू की जाती 
थी! परन्तु बिता किसी पेशेवर वकील की सहायता के मेयर me (Mayor Court) 
में अंग्रेजी विधि अल्ली प्रकार लागू न हो पाती थी।इसक विपरीत Recorder’s 
Court में एक भंग्रेजो वकील के जज की हैसियत से कार्य करने के कारण weet 
कातून का प्रयोग सरलता से किया जा. सकता था फिर भी Recorder's Court 
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qer से अंग्रेजी कातून को भदालत नहीं थीं वरन्‌ इस भ्रदालत को निर्णय के लिये 
एवं मुस्लिम विधि प्रयोग करने का अधिकार था [' i 
(४) zi कोटे के fer के विसद्ध राज्यपाल एवं परिपद्‌ (Governor 
and Council) के समक्ष भपील दायर की जाती थो | १,००० ide से अधिक 
आलियत के मुकदमों की eire सीधे wt (King-in Council) की प्रदालत 
में दायर की जाती थी | इससे स्पष्ट विदित होता है कि मेयर कोटे का कोई निर्णय 
ग्रन्तिम नहीं होता था | इसके विपरीत Recorder's Courts का frd ऐसे 
सुकदमों में जिनकी मालियत १,००० दैगोडा से कम होती थी, भ्रन्तिम होता था । 
प्रदत--१९--सन्‌ १७८४ के Pitt’s India Act पर प्रकाश डालिये। 
उत्तर--पिट द्वारा प्रस्तुत विधेयक Pitt’s India Act, 1084 के 
नाम से प्रसिद्ध है । इसके अनुसार भारतीय शासन की देख-रेख के लिये दो समितियाँ 
निर्मित हुईं ` दोनों समितियों को मिलाकर Commissioners for the 
Affairs of India कहा जाता था। इस परिषद्‌ (Council) के सदस्मो की 
संख्या ६ थो | इस परिषद्‌ को (Board of Control) के नाम से भी पुकारा 
जाता या | इसके सदस्य Chancellor of the exchequer, Secretary 
of State तथा v Privy Councillors होते थे । wat सम्राट नियुक्त करता 
था fc इसका कार्यकाल सआट (Crown) की इच्छा पर निर्मेर करता था | इनको 
मारत के ब्रिटिश प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के अन्तगंत दीवानी तथा सैनिक शासन से 
सम्बन्धित सभी geal, Wada (operation) तथा व्यापारिक संस्थाओ्रों को नियंत्रित 
करने का झधिकार था । यह तियन्त्रण परिषद्‌ कम्पनी के किसी कागज को देखने 
को प्रधिकार रखती dri कम्पनी के संचालकों को निर्देशित किया गया था कि 
à कम्पनी की समी कार्यकाहियों (Proceedings) एवं प्रेषणो (Despatches) 
की नकल परिषद्‌ को भनिवाये रूप से भेजें । परिषद्‌ को इन प्रेषणों (Despatches) 
को संशोधित करने का अधिकार था । ये दोनों समिततियाँ नियन्त्रण समिति (Board 
of Control) तथा गुप्त समिति (Secret Committee) के नाम से भी 
प्रसिद्ध थीं | Lid | 
गुप्त समिति (89060 Committee) निर्मित करने का उद्देश्य यह था 
कि यदि नियन्त्रण परिषद्‌ (Board of’ Control) को कोई प्रादेश गुप्त 
रखना हो तो उसे विना किसो संचालक को सूचित किमे हुये लो भारत भेज दे । इस 
र्ट ने fru प्रणाली को प्रचलित किया | इस ऐक्ट का महत्वपूर्ण प्रभाव यह पड़ा 
f कम्पनी'पुणातमा अंग्रेजी सरकार के प्रवीन हो गई | 
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इस ऐक्ट के waia Court of Proprietors wt (Court of 
Directors) की कायंवाहियों को विखंडित (Revoke) या रूपभेदित करने का 
अधिकार भ्रधिक नहीं दिया गया। Governor-General की परिषद्‌ (Council) 
को सदस्य संख्पा ४ से घटाकर तीन कर दी गई। Governor-General तथा 
Council of Fort William के नियन्त्रणए को इस ऐक्ट के agan इन west 
में स्पष्ट किया गया है-- l 


“They shall have power and authority to superintend, 
control aud direct several presidencies.......... वतत in all such 
points as relate to any transactions with the country powers, 
orto war or.peace, orto the application of the Revenues or 
Forces of such presidencies aud settlements in time of war or 
any such other points as shall, from time totime, be specially 
referred b; the Courts of Directors of the said company to their 
superintendence and control.” so 


इस tee के ग्न्त कोटं ग्राफ saed (Court of Direotors) के 
अधिकार राज्यपाल एवं परिषद्‌ (Governor-General aad his Council). 
के राजनैतिक प्रवतंनों (operations) के ऊपर वने रहे | गवनंर तथा प्रेसोडेन्ट्स 
के युद्ध घोषित करने के प्रविकार को सीमा निर्धारित कर दी गई! 

इस ऐक्ट के प्रनुसार भारतवर्ष की सीमा में किये गये भ्रपराधों के लिये 
gure की सारी प्रजा (His Majesty’s Subjects) तथा कम्पनी के कर्मचारी 
भारतवर्षं तथा ब्रिटेन के न्यायालयों ये अधीन थे । इन लोगों को उपहार ग्रहणं करने 
की मताही कर दी गई थो । ide 


गवरनर जनरल इस ऐक्ट के भरन्त .कम्पनो के शासन के विरु षडयन्त्र 
रचने वाले, शांति मंग करने वाले अथवा गैर कानूनी पत्न-व्यवहार करने वालों को 
दंडित करने एव कैद कर लिये जाने को प्राज्ञा प्रदान कर सकता था | 

प्रशत २० : - निम्नलिखित पर संक्षिप्त नोट लिखिये : 

(i) सर हेनरी मेन (Sir Henary Maine); 

(ii) कोरोनसं (Coroners), «itx 

(iii) शांति amate ( Justices of the Peace ) | 

उत्तर-(।) सर हेनरी मेन (Sir Henary Maine) :—ax हेनरी 
मेन aes के प्रसिद्ध विधिवेत्ता (jurist) थे | उन्होंने प्राचीन विधिः (Ancient 
Law) तथा हिन्दू विधि (Hindu law) पर जो पुस्तकं feret, वह न्पाय-जगत में 
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उनका धत्यन्त सराहनीय कायं समझा जाता है । वे लघु कथाओं तथा सारपूर्ण कहावतों 
(Epigrams and Aphorisms) के लिये भी mer प्रसिद्ध हैं। 

सन १५६४ में वाइसराय ( Governor-General of India ) की 
व्यवस्थापिका परिषद्‌ ( Legislative Council ) में हिन्दू और मुसलमानों के 
अतिरिक्त सभी वर्गों के लिये इन्होंने ही उत्तराधिकार तथा दाय प्राप्ति (Succession 
and inheritance ) सम्बन्धी प्रारूप नियम प्रस्तुत किया था । इन नियमों का 
ates ‘The Indian Civil Code Chapter I? था | wa में. सन १८६५ 
में इस विधेयक का cite भारतीय उत्तराधिकार भ्रधिनियम, १६६५ (Lhe Indian 
Succession Aot, 1865) पड़ गया। सर हेनरी. मेन ने शीपंक के 
इस परिवत्तंन:के पक्ष में बोलते हुए कहा था-- : 

“The Secretary of States, speaking on behalf of the Law 
Commissioners, has suggested that they may not wish this part 
of the code to be its, first Chapter. Now, nothing can be more 
capricious than the arrangements and classificauon adopted by 
existing system of jurisprudence and I can quite conceive a 
code of jaws which has a chapter on succession for its first 
Chapter. But the Commissioners are, of course, entitled to 
settle the order of parts in the body ofthe Jurisprudence which 
they have prepared. I can quite understand that they may 
wish at all events to place all their definitions at the beginning 
of their code.” 

भारतीय उत्तराधिकार भ्रधिनियम, १८६५ के अधिनियमित होने के समय 
Sir Henary Maine विधि-सदस्य (Law Member) थे। इस अधिनियम 
के सम्बन्ध में उन्होंने निम्नलिखित शब्द कहे- 

“The rules which the present Chapter has, are so extremely 
simple as to be readily intelligible toa layman and my belief is 
that any man of intelligence can form a competent judgment 
on their character and probable effects.” 

(ii) कोरोनसं ( Coroners )—:«q १८७१ £o के भ्रधिनियम dem ४ के 
wenig Coroners से सम्वन्धित कातून को संचित (Consolidate) किया गया | 
इसकी नियुक्ति, निलप्बित एवं पदच्युत करने के लिये स्थानोय शासन जिम्मेदार थी । 
कोरोनसं ( Coroners ) किसी vt व्यक्ति की मृत्यु के कारणों की जाँच-पड़ताल! करने 
के लिये भाबद्ध ये. चाहे उसको मृत्यु किसी दुघंटनावद्य, मानवबष ( 0770० 06:) 
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. झास्म-हत्या यवा किसी अन्य कारणवश ही क्यों त हुई हो । किसी व्यक्ति की मृत्यु पर 
जूरी के सामने जाँच करने के लिये जूरी के निष्कर्ष अथवा बहुमत की राय के अनुसार 
संपृन्छा, (Inquisition) तैयार करने के लिये वड़ थे । 
सन १८८१. ई० का अधिनियम संख्या ४, सन्‌ १८८ १ £o के भ्रधिनियम 
उख्या १० के द्वारा संशोधित किया गया। इसके बाद इस अधिनियम को दंड प्रक्रिया 
संहिता ( सन्‌, १८८२ की संख्या १० तथा सन्‌ १८९८ की संख्या ५ ) तथा कोरोनसं 
संशोधन अधिनियम (Coroners Amendment Act), (LV of 1908) ने 
संशोधित कर दिया | सन्‌ १८९८ के. अधिनियम संख्या ५ ने कोरोनर्स के पद को 
पूर्णतया समाप्त कर दिया | 
(iii) शान्ति के न्यायाधीश ( Justices of the Peace )--शान्ति के- 
न्यायाधीद् ( Justices of the Perce ) के नियुक्ति सम्बन्धी विधि को सन्‌ 
१८६९ के झधिनियम संख्या २ में संशोधित एवं संचित (consolidate) कर feat | 
इस अधिनियम को गवनंर जनरल एवं कौसिल (Governor General aud 
Council)* प्रमाणित किया था | नवीन दन्ड प्रक्रिया सन्‌ १८६८ की संख्या 
५ की घारा २२ से २५ में इस विषय पर कातून की रचना की गयी यो | इसके 
अनुसार प्रेसोडेन्सी नगरों के बाहर (Governor-General-in Cound] तथा 
gat में स्थानीय rem उस क्षेत्र के लिये यूरोपीय ब्रिटिश नागरिकों (European 
British Subjects) को जिन्हे वे योग्य सममते हो, शाँति न्यायाधीश (Justices 
of the Peace) नियुक्त कर सकते थे | फलस्वरूप बम्बई, कलकत्ता एवं मद्रास 
तीनों प्रेसीडेन्सी नगरों में शान्ति न्यायाधीशों को नियुक्ति का धिकार स्थानीय शासन 
के हाथ झा गया प्रेंसीडेन्सी नगरों के बाहर वर्तमान शान्ति न्यायाधीश नगर 
(town) के प्रतिरिक्त पूरे भारत में नियुक्त किये गये समझे गये q | 
शान्ति के न्यायाधीशो को नियुक्त करने वाले अधिकारी को उनकी निलम्बित 
(suspend) तथा पदच्युत (dismiss) करने का भी अधिकार प्रात था । 
सन्‌ १८९८ fo की दन्ड-प्रक्रिया-संहिता ( Code of Criminal 
Procedure) की २२ वीं धारा के भरनुसार उस समय केवल मोफरिसल 
(Mofussil) में शान्ति न्यायाधीश नियुक्त किये जा सकते थे। 

- anf के न्यायाधीशों के निलम्बित तथा पदच्युत ( Suspend and 
Dismiss).feü जाने के उपबन्ध, जो दन्ड-प्रक्रिया-संहिता ( Code of 
Criminal Procedure ) की , धारा २६ तपा. २७ में दिये हुमे घे । Ie 
mite; १९१७ ( Adaptation Order of .1937-). के: द्वारा निरसित; 
(Repeal) कर दिये गये 1 : 
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a इस संहिता की धारा २३ तथा २४ जो प्रेसौडेन्सी नगरों के शांति न्यायाधीर्षो 
(Justices of the Peace) तथा adam शांति न्यायाषीक्षों (Present ` 
Justices of the Peace) संबन्ध में थी, दंडविधि संशोधन अधिनियम,, 
१९२३ (Criminal Law Amendment Aot of 192 3) हारा निरसित 
(Repeal) कर दी गई | 


दंड-प्रक्रिया-वंहिता (Code of Criminal Procedure) को qrr 
२५ में पदेन शांति न्यायाधीश (Ex-offioio Justices of the Peace) काः 
उपबन्ध (Provision) है । इस धारा के अनुसार उच्च त्यायालय (High 
Court) के न्यायाधीश, भारतवषं के ex समस्त सन्न न्यापाचील (Session 
Judges) एवं सभी जिला दंडाधिकारी (District Magistrates) aq 
स्थानीय शासन क्षेत्राधिकार के मन्दर तथा प्रेपीडेन्सी मैजिस्ट्रोट (Presidency 
Magistrate) wqt प्रेसीडेन्सी नगर के सीमाक्षेत्र में अपने-अपने पदों के भ्राधारः 
पर शांति न्यायाधीदा के रूप में प्रतिष्ठित किये गये थे | 


इस सम्बन्ध में दंड-प्रक्रिया-संहिता को धारा २५ का ग्रध्ययन करना GRUT 
झावदयक है | संहिता की घारा २५ इस प्रकार है-- 


"In virtue of their respective offices, the Judges of the: 
High Courts are Justices of the Peace within and for (the whole of 
India] Session Judges and District Magistrates are Justices of 
the Peace within and for the whole of the territories administered 
by the [States Government] under ¿whìch they fare serving, and 
the Presidency Magistrates are Justices of the Peace within and: 
for the towns of which they are respectively Magistrates.” 


^ 
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अध्याय ४ 


अदालत sumet (१७०२-१७८६) : arta हेस्टिंग्स 


get २१--सन्‌ १७७२ ६० की बारेन द्वेस्टिग्स की योजना प्र प्रकाश 
-डालिये | . ts ४ 
उत्तर--बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा'में व्याप्त दुव्यवस्या के Ag वारेन 
Ae (Warren Hastings) ने न्याय प्रणाली के सुधार के लिए एव' दीवानी 
प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिये एक नवीन योजना लागू की | 
बंगाल के cred वारेन हेस्टिग्स ने यह भ्रनुमव किया कि भली प्रकार 
'मालगुजारी एकनित करने के लिये देश में शांति की व्यवस्था होना भत्यन्त ee 
है भौर यह quur न्याय प्रशासन के ऊपर आधारित है। प्रतः सन्‌ १७७२ de 
“बारेन हेस्टिग्स ने बंगाल, विहार एवं उड़ोसा में मालगुजारी संग्रह के लिये 
वास्तविक न्याय प्रशासन की स्थापना के लिये एक नवीन प्रणाली लागू की । ` 
सन्‌ १७७२ Ro की न्याय योजना निजाम प्रधवा नवाद झौर दीवान के मध्य 
प्राचीन पारस्परिक पधिकार विभाजन के सिद्धान्त पर प्राघारित थी। निजाम 
फौजदारी से सम्बन्धित मुकदमों एवं दीवानी तथा माल के i मुकदमों की सुनवाई एब 
Praia प्रदान करने के लिये wagen था | इन फौजदारी एवं दीवानी के मुकदमों में 
न्यायप्रशासन के लिये भ्रलग-अलग झदालतें स्थापित थीं । 
वारेन हेस्टिग्स की योजना में दीवानी एवं फौजदारी के मुकदमों से yu 
३७ नियम थे | उन्होंने मालगुलारो संग्रह करने के लिये न केवल प्राचीन काल 


बली भाई हुई प्रथा का ही प्रयोग किया वरन्‌ प्राचीन न्याय प्रणाली को भी प्रचलन 

न जिले को एक इकाई (Unit) का एक 
इस योजना के लागू करने के सिये एक इक 

ee दिया गंया। दीबानी का क्षेत्र भनेक जिलों में विभाजित कर दिया गया | प्रत्येक 


.जिले में एक भंग्रेज नौकर कलेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया | जसका मुख्य कायं 
egent संग्रह करता था । 
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bent Jeno दीवानी के मुकंदमों स्‌ न्यायं प्रशासन yi ijra ` 
(Administration of Civil:Justióe) at 

प्रत्येक जिले में दीवानी के सुंकंदमों के निरांयरके सिये एक मोफस्सित भरंदालत 
( Mofussil ' Court ) स्थापित” की यई ‘adel मोफस्सिल “दींवॉनी अदालत 
( Mofussil Diwani Adalat’) के नाम: से प्रसिंद हुई ।' जिले" का कलक्टर 
इस wera ग्रे न्यायाधीश की ' हैसियत से बैठता. था | ग्रह. We NU. दीव्रानी के सभी 
मुकदमों को सुनने एवं उनर्मे निर्णय प्रदान करने के लिये, after थी 1. .... 

फौजदारी के मुकदमों का न्याय प्रशासन (; Administration 
of Criminal Ju8००)—फोकदारीं के मुकदमें को सुनने के लिये प्रत्येक जिले में 
एक मोफस्सिल निज्ञामत या फोजदारी अदालत स्थापित को गई | WE झदालत स्थानीय 
कातून के भ्रविकारी --काजी तथा मुफ्ती दो मौलवियों की सहायता से सभी प्रकार के 
मुकदमों को सुनती थी । इन मौलमियों का कार्य मुस्लिम विधि कौ व्याख्या करना या | 
काजी प्रौर मुफ्ती का कार्य इस व्याख्या क॑ आधार पर फतवा देनां और मुकदमे में 
तदभुसार निर्णय प्रदान. करना था | 

कलबटर का कार्य अपने जिले की मोफस्सिल' निजामत ग्रदालत ( Mofussil 
Nizamat Adalat) की कार्यवाही की देख-रेख करना था। मोफस्सिल निजामत 
अदालत को मृत्यु दण्ड से दण्डनीय अपराधों के सम्वन्ध में अन्तिम निर्णय प्रदान करने एवं 
प्रपराधी की सम्पत्ति को जब्त करने का अधिकार नहीं था | ऐसे मुकदमो को निर्णय के 
लिये कलकत्ता स्थित सदर निजामत भदालत (Sadar Nizamat Adalat) में 
भेजना प्रावक्यक था | 

अपीलीय न्यायालय ( Appellate Courts )--जिलो में स्थापित निम्न 
प्रदालतों के भ्रतिरिक्त कलकत्ते में दो उच्च न्यायालयों की भी स्थापना हुई थी | इनका 
नाम सदर दीवानी प्रदालत घौर सदर निजामत प्रदालत अथवा फौजदारी ग्रदालत 
था| इसके सदस्य राज्यपाल झर कम से' कम परिषद ( Counoil ) के दो सदस्य 
होते थे । इस प्रदालत को ५०० रुपये से भ्रधिक भालियत के मुकदमों में मोफस्सिल 
दीवानी भ्रदालत के निणँय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार था | 

सदर निजामत प्रदालत का प्रधान एक भारतीय होता था जो दरोगा (Daroga) 

के नाम से प्रसिद्ध था | इसकी नियुक्ति नवाब करता था | एक मुख्य काजी ( Chief 
Kazi ) मुख्य मुफ्ती (Chief Mufti) भौर तीन मौलवी दरोगा के : इस कायं में 
सहायता प्रदान करते थे | इस झदालत का कार्ये, मोफस्सिल निजामृत अदालत को 
कार्यवाही को संशोधित करना होता था | जिस प्रकार कलेक्टर जिले की मोफस्सिल 

Y ulzun BT इ 
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विधि के. इतिहास पर प्रश्नोत्तर 


झदालत पर पयंवेक्षी नियन्त्रण ( Supervisory Control) wet था उसी 
प्रकार राज्यपाल एवं, परिषद ( Governor and Council ) सदर निजामत 
अदालत पर पर्यवेक्षी नियन्त्रण (Supervisory Control) रखते -& | फौजदारी 
ii ca मकदमों सें सबूत पेश किया जाता था, उन्हें मली“भाँति परखा जाता था, तत्पश्चातु 
ली. भ्रदालत में पक्षहीन निर्णय सुनाया जाता था। , | 
दीवानी के. मुकद्मों में मामूली (moderate) शुल्क लेने का भी नियम था |: 
यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवस्यक है कि कलक्टर, जो सन्‌ १७७२ ई० को 
योजना के भ्रत्ठर्गत. कार्य करने के लिये नियुक्त कर दिये जाते थे, हिन्दू एवं मुस्लिम 
विधि से. सली भाँति परिचित न थे ; भतः तत्कालीन परिस्थितियों में इस प्रणाली 
का. प्रधिक जाम न उठाया जा सका | 
' ` प्रस्नं २२--किन कारणों rama iea ( Warren Hastings ) 
` कौ सन १७७४ ई० की न्याय योजना निर्णीत करने के लिये प्रेरित किया ! 
उत्तर--सन १७७२ की योजना के भ्रन्तगंत कलेक्टर को भ्रत्यधिक भ्रघिकार 
प्रदान कर. दिये गये थे। जिले का कलक्टर ही प्रशासक ( Administrator), . 
anaia ( Judge ) तया दंडाधिकारी ( Magistrate ) होता था | संचारण 
(Communication) को भली भाति व्यवस्था न होने के कारण सरकार के लिये 
कलक्टर पर RAY रख सकना असम्भव था | कलक्टर अपने व्यक्तिगत व्यापार में 
लगे रहते घे | ग्रतः साथ ही साथ वे अपने को धनवान वनाने के लिये अपनी न्यायिक 
feat का दुरूपयोग भी “करते थे। प्रतः कलक्टर कें निरंकुश हो जाने की पूरो 
संभावना रहती थी । वारेन हेस्टिम्स ने सन्‌ १७७३ में कलक्टर के पद को समास 
कर दिया.। इस पद के रिक्त हो जाने के कारण एक नई योजना की भावस्यकता 
प्रनुभव हुई क्योंकि पूर्व योजना पूर्ण रूप से कलक्टर के ऊपर भ्राधारित थी । इस 
प्रकार सन्‌. १७७४ में एक नवीन योजना का जन्म EMT | 


we 


सन्‌ १७७४ की न्यायिक योजना क मुल्य लक्षण 

(Main Features of Judicial Plan of 1774) 

सन्‌ १७७४ की नवीन योजना के मुख्य लक्षण निम्नलिखित हूँ 
(१) बंगाल, विहार एवं उड़ीसा प्रान्तो को ६ भागों ( Division ) में 
बॉट दिया गया भर प्रत्येक भाग में एक परिषद ( Oounoil ) प्रान्तीय परिषद 
जो ( Provincial Council ) के नाम से प्रसिद्ध थी, की स्थापना की गई | 
प्रत्येक परिषद ( (001101 ) में अंग्रेजी कम्पनी के ४ या ५ प्रसंवदित (Cove- 
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अदालत: प्रणाली, (,१७७२-१७८६):;-वारेन हेस्टिंग्ल l M 


282६९0) कमचारी नियुक्तःथे | उनका: मुख्य काय मालगुज़ारी वसुल करना wind 
प्रत्येक भाग (Division) भ्रनेक frat में विभाजित कर दिया. गया चा. | प्रत्येक 
जिले में एक भारतीय अधिकारी: जिसे. दीवान: या. आमिल कहा जाता था,. की नियक्ति 
कर दीः गई/। दीवान केवलः मालगुजारी हो नहीं. वसुलः करता. या. वरन्‌ मोफस्सिल 
दीवानी अदात की भ्रघ्यक्षता जज: की हैसियत से करता था । 


(२) सन्‌ १७७४ की नई योजना के ante मोफस्सिल dart were 
(Mofussil Diwani Adalat) दारा दिये गये निर्णय के विरुद्ध अपील विभाग 
की प्रान्तीय परिषद्‌ (Provinoial Counoil) के arr वहँसियत (Provin- 
(cial Court of Appeal) की जाती थी | १८०० रुपये तक की मालियत 
के मुकदमों: की भ्रपीलः में प्रान्तीय अपील न्यायालय (Provincial Court of 
Appeal) के द्वारा दिये यये निणाँय अन्तिम होते थे। १००० रुपये से «fw 
मालियत के मुकदमों में इससे भी झागे यानी सदर दीवानी अदालत ( Sadar 
Diwani Adalat) के समक्ष अपील दायर की जाती थो । 


प्रत्येक प्रान्तीय परिषद्‌ (Provincial Council) wia संबन्धी मुकदर्मो 

की सुनवाई के भ्रतिरिक्त ब हैसियत एक अदालत के अपने जिले की स्थानीय सीमा में 
उत्पन्न होने. वाले समी दीवानी के मुकदमों (Civil Cases) में: प्रथमतः (in the 
(first instance) प्रसंज्ञान (Cognizanoe) भी करती थी | 

सन्‌ १७७४ Fo की योजना बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में सन्‌ १७८० तक 
चलती रही। सन्‌ १७८० में वारेन हेस्टितस ने इस योजना में फिर कई भ्रत्यन्त 
झावदयक परिवर्तन किये | 

उत्तर २३--वारेन हेस्टिन्स (Warren Hastings) की सन्‌ १७८० कीं 
योजना पर प्रकाश डालिये | 

उत्तर-प्रान्तीय न्यायालयों (Provincial Courts) को कायं प्रणात्री, 
जो सन्‌ १७७४ £o की योजना के अन्तर्गत प्रान्तीय भ्रपील न्यायालय. (Provincial 
Courts of Appeal) की हैसियत से कार्य कर रही थो, संतोषजनक नहीं थो।. 
ये अपने न्याय सम्बन्धी कार्य प्रणाली के सिये भारतीय अधिकारियों पर निर्भर थे। 
अतः सन्‌ १७८० में राज्य की अवस्था के सुधार के लिये सुधारात्मक कदम उठाना 
आवस्यक हो यया | 

दीवानी न्यामाधि कार (Civil 9८८80106107) --इस योजना के अन्तर्गत 
प्रत्येक विभाग (Division yt दोवानी न्यायालय को स्थापना हुई । बंगाल, बिहार आर 
उड़ीसा के तीन सूबे ६ विभागों में विभाजित किबे गगे थे | दीवानीः ग्रदालत के. सुपरि- 
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३९ i-o आरतीयेः विष के इंतिहांस पर TTT 


; sin téndent) इस! अदालत में मुकदमों को सुनवाई एवं उसमें निर्णय 

he ह कम्पनी ता (0०४४०४८१) भरच attend होता 

था. ferent (Divisions) के प्रान्तीय' परिषदो (Provincial MU को 
आयायाधिकार प्राप्त TUL सुपरिन्टेडेन्ट को छोटे-छोटे मुकदर्मो में 'निणँय ' अदान EN 
का झधिकार प्रास या । ये बिना डर एंवं पक्षपात के न्यायं' प्रशासन के तो के 
पध ग्रहण SIRS | दीवानी, qar (Conrt.of Diwani, Ada? ) UR 
sits वार लगती थी.। यह भदालत . झपनी, समस्त कार्यवाहियों का लखा yd 
रखती थी | यह मुसलमानों के मुकदर्मो का निर्णय कुरान के अनुसार, एवं fum * 
मुकदमों का निणाय शास्त्रं के अनुसार, करती थी 1. ९. * 3 5 0 

७818)--१००० रुपये 'तक' की 'मालियत के मुकदमा. मे 

दीवानी im ep Diwani Adala 1) 'का निर्णय अन्तिम, होता था 1 
इससे परिक मालियत के medo संदर 'दीवांगो wama (Sadar Diwani 
Adalat) के समक्ष weiter दायर को जाती थी | | : 

ji * "sap उपंबन्ध (Miscellaneous Provisions) 


^ 


x (१) इस मोजना के अन्तर्गत ग्रदालत.का शुल्क (Court fees) निश्चित 
कर दिया गया | अत्यधिक दर ५ रुपया प्रति.सैकड़ा एवं,निम्नतम दरं २ रुपया प्रति 
सेकड़ा निर्धारितकी गई। . छ 

.__ (२) बेन हेस्टिलस ने सर qien इसे (Sie Eligah Impey) को 
मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) नियुक्त किया । यह सदर दीवानी प्रदालत 
(Sadar Diwani A dalat) का सर्वोच्च न्यायकर्त्ता था | 

WET २४--सन्‌ १७८० ई० की वारेन Riera की न्याय योजना के ग्रुण- 

दोषों पर प्रकाश डालिये H , MET oe 
— गुण (Merits)—at १७८० की न्याय योजना का एक बच 

गुणं fares man एवं कार्य पालिका का विभांजन कर दिया | 
यह प्रान्तीय' परिषद (Provincial Counoil) को न्यायपालिका के अधिकार से 
बंचित रखकर किया गया। :उर्न्हे भविष्य में केवल मालगुजारी संग्रह का कायं सौंपा 
दोष (1)01608)--सन १७८० £e को योजना की सबसे बड़ी कर्म 

अदालतों का, न्यूनतम संख्या, में होमा था । ata प्रान्तो में केवल ६ झदालतों z 

की स्थापना से कोई/लाम A हो सकता था । मुकदमा वायर करने वालों को भ्रत्य 

afem qi भ्रत्यधिक. रुपया अपील दायर करने में ज्ञाना पड़ता था | दोवाती. भ्रदालत 
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छोटे-छोटे मुकदमों के. विणा के लिये, भेजा जाता था s उसका. attra नही. ^ 
मिल पाता था । ग्रतः उन्होंने मुकदमा लड़ने वालों से रुपये वसूल, करना प्रारम्भ कर 
दिया | इस प्रकार सम्पूर्ण त्याय प्रणाली झसन्तोषजनक हो मई। . . . 

(२) राज्यपाल एवं: परिषद्‌ (Governor and (007००) :जिनसे 
सदर दीवानी ग्रदालत (Sadar Diwani Adalat) का निर्णय हुआ था, को 
न्याय सम्बन्धी कार्य, करने का समय नहीं मिलता था। भ्रतः बहुत सा काम बकाया 
(in arrears) पड़ा रहता था । क्षतिग्रस्त पक्षकार को सदर दीवानी अदालत, को 
अनियमित कार्य प्रणाली के कारण क्षति उठानी पड़ती थी । ! ; 

qer २५--सर ईलिजा vett (Sir Elij ah 10९४) के द्वारा किये ये. 
उन संक्षोषनों का वर्णन कीजिये जिनके कारण ' भोफस्सिल (Mofussil) में - त्याय- j 
प्रशासन की प्रणाली werd उन्नतिशोल बन गई I Hra 

उत्तर--सर frà —(Sir Elijah Impey) जो सन्‌ १७८० fo 
में सर्वोच्च न्यायालय (Suprem e Court) में मुल्य न्यायाधिकारी (Chief Jus- 
tice) की हैसियत से नियुक्त हुये ये, ने सदर, दीवानी अदालत का कार्य भार भी 
wax ऊपर ले लिया। परन्तु इस पद पर चे केवल दो वर्षे तक रह' सके । सन्‌ 
१७८१ की ग्रोजना के ser किये ah उनके सुधारों ने मोफस्सिल (Mofussil) 
में न्याय प्रशासन व्यवस्था को. प्रत्यधिक उन्नतिशील कर दिया. 1 


अदालत quete को केवल च्याय के, क्त्र में अधिकार प्रास है | भालगुजारों 
के मुकदर्मो से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है । यह भी निश्‍चित हो गपा धिकार, 
विरासत, शादी, जाति, घामिक प्रचलन एवं संस्था सम्वन्धी समी सुकदमों में हिन्दू 
और मुस्लिम समी कातूनों को मान्यता प्रदान को गई | इसके अतिरिक्त उन gud 


के mc पर निर्णीत होते थे । ; | 
. (२) प्राचीन न्याय जणाली में. दोवानी. झदालत | के न्यायाधीश प्रत्येक काये, 
aota विधि भधिकारी के ऊपर छोड़ देते.चे परु .सतू test की योजता, $ 
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XY अस्तीय विधि के इतिहास पर:प्रष्नोत्तर 


sr यह स्पध्ट'कर दिर्या यंयां कि सभी 'कार्य केवल न्यायाधीशों के ही दारा संपादित _ 


होंगे । उन्हें किसी भी दशा में भारतीय अधिकारियों की प्रत्यांयोजित न किया 
(delegated) जा 'सकेगा | 
(३) सदर दीवानी अदालत को दोनों आरम्भिक एवं अपील सम्बन्धी मुकदमों 
में निय करने का अधिकार wr] पहली हैसियत से इसे केवल उन्हीं मुकदमों के 
सुनने का अधिकार था, जिन्हें राज्यपाल एवं परिषद (Governor and 
Council) इसके पास निर्दिष्ट करती थी । दूसरी हैसियत से यह दीवानी भ्रदालतं 
के उस निर्णय के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करती थी जिसकी मालियत १००० रूपये 
से अधिक होती थी। सदर दीवानी भ्रदालत निम्न भ्रदानतों (Petty Courts) के 
ऊपर अपना अधिकार एवं प्रभाव रखती थीं 1 उन्हें निम्न न्यायालय के किसी न्यायाची 
को gma (Suspend) कर देने और मामले में अन्तिम निणँय के लिये 
राज्यपाल एवं परिषद (Governor and Council) की sm में भेजने का 
अधिकार प्राप्त था यह भारत का डुर्भाग्र ही था कि सर इम्पे को सन्‌ १७८२ do 
मैं ही वापस pen लिया गया । फलस्वरूप सदर दीवानी अदालत का सम्पूरा प्रबन्ध 
एक बार फिर राज्यपाल एवं परिषद्‌ (Governor General and his 
Councils) के प्रधीन हो गया | 


(v) दीवानी झदालत के न्यायाघीक्षों के द्वारा १०० रुपये तक को मालियत 
के मुकदर्मे घटना स्थल के पास के जमीन्दार, अन्य भ्रधिकारी एवं wer व्यक्तियों के 
ग्रास भेज दिये जाते थे | ये लोग अपना rata दीवानी भ्रदालती के न्‍्यायाघीशों के पास 
भेजते थे जिन्हें इसका प्रनुमोदन करने या न करने अथवा बदल देने का श्रधिकारथा | 
(५) योजना! में दीवानी अदालत के द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया 
(Procedure) की भी व्यवस्था थी जिसे site, सस्ती एवं पक्षहीन न्याय-व्यवस्था- 
करने के उद्देश्य से ,मभिकल्पित किया गया था । 
| wer २६--वारेन हेस्टिग्स.के सन्‌ १७८१ fo में फौजदारी सम्बन्धी सुंघारों 
को विवेचना कोजिये । ; 

: उत्तर--वारेन "हेस्टिग्स (Warren Hastings) ने सन्‌ १७८१ fo में 
फौजदारी से सम्बन्धित मामलों में अपनाई जाने वाली प्रणाली में अनेकों सुधार किये | 
wa दीवानी भ्रदोलंत का सुपरिन्ठेडेट मजिस्ट्रेट को हैसियत से भी कार्य करता था | 


उन्हें उन व्यक्तियों को जिन पर किसी अपराघ के करने का सन्देह होता था, वन्दी 


बनाने की भ्राज्ञा प्रदान करने का अधिकार या। तत्पदचात ऐसे व्यक्ति समीपस्थ 


फौजदारी अदालत में न्यायाथं भेज दिये जाते थे | इस मजिस्ट्रु ठ का कार्य 


अपराधी व्यक्तियों कें मुकदर्मो की सुनवाई us उसका निर्णय करना नहीं था। 
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अदालत प्रणाली (१७७२-१७८६) : वारेन हेस्टिगस ` i% 


“बारेन हेस्टिन् ने फौजदारी से सम्बन्धित super की दे्व-रेख के जिये- 
कलकत्ता में एक नये विभाग की स्थापनां की इस दफ्तर का प्रधान Rehdorubra- 
noer of Criminal Courts के नाम से प्रसिद्ध था। ate मोफ स्सिल | फौजदारी 
प्रदालत के संमस्त संवादो (reports) एवं विवरणों (returns) से वह भंली प्रकार 
SEPT होता रहता था । मोफस्सिल फौजदारी प्रदालतों को पने विवरण में नजरबन्द 
अपराधियों की संख्या, छुटकारा मुकदमों की सुनवाई ग्रौर उसमें दिये गये दंड झादि का 
लेखा-जोखा उसे भेजना होता था । उन्हें:प्रत्येक माह उन समस्त. व्यक्तियों का, जो 
नजरवन्द रहते थे; विवरण भी प्रस्तुत करना होता wr) Remembrancer 


of Criminal Courts उन विवरणों पर wet प्रकार जाँच करके अपना विचार 
प्रकट करता था। 5 


} 
यह प्रणाली भी भत्यन्त प्रभावपूर्ण न थो । Remembrancer को 
समुचित प्रधिकार न प्राप्त थे । उन्हे अपने कामों लिए के लम्बे अरेसे तकं sdrut करनी 
पड़ती थी और भ्रदालत के द्वारा भेजे गये विवरण पर आधारित रहना पडता था d 
विवरण में वास्तविकता की कमी रहती थी | अदालतों को विवर में हेर-फेर ' करने 
की आदत पड़ गयी थी | 3 4 uo 
FET २७--सन्‌ १७७३ ६० के रेग्युलेटिंग एक्ट (Regulating Act) at 
YAY पर प्रकाश डालिये । | 2 
उत्तर--कम्पनी में पूवं कसंचारियों के घन के भ्रपुव्यय के,साय-साथ जब E 
का समाचार इ'गलेड में पहुंचा तब bep जनता के मनः में इस ART 
psa सन्देह जागरित हुआ | अत्य अनेक कारणों से भी कम्पत्ती के कार्यों की जाँच 
करने की भाँग की गई | इंगलेड को व्यवस्थापिका सभा (78711371९1४) ने कम्पनी 
के कार्यों की जाँच एवं बंगाल में प्रंचलित न्याय प्रशासन की. जाँच: के लिये भाम. मांग 
को संतुष्ट करने के लिये एक गुंत कमेटी (Seoret Committee) स्थापितं को | 
अनेक विवरण में कमेटी ने कलकत्ता में स्थित सरकार थोर न्याय-प्रणाली को कमि. 
एवं दोषों को दिखलाने का प्रयत्न किया । सन्‌ १७७३ में कमेटी ने बंगाल में ume 
शासन के द्वारा स्थापित अदालतों का विवरण देते हुये लिखा-: vd 


«So far as they were able to judge from all the“ idformitiba 
laid before them the subjects of the Moghul Empire in the 
province derived little protection or security eg any of these 
courts, and that in general, though forms of ictus were 
established and preserved, the ‘despotic principle df tte i vern- 
ment rendered thein the instrucients of power ‘father ‘than’ ‘of 
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५६ viet | 3 “भारतीय Fatt के 'इतिहास:पर'प्रद्नोत्तर 


Justice, not-only unavailing to protegt; the. people, but óften the 
means of the most grievous oppressions under the. clock of. the 
Judicial character.” 

इन्हीं संब कारणों से पालियामेन्ट ने संन १७७३. ई० में Wain एक्ट 
( Regulating Act) को पारित, किया | इस एक्ट ने कम्पनी के संविधान का 
संशोधन किया site फोट विलियम भौर बंगाल में सरकार का ढाँचा बदल, गया | इसी 
एक्ट के पन्तगंत फोट विलियम स्थित सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of 
Judicature at Fort William) की स्थापना gi 1 


' . रेग्युलेटिंग एक्ट को व्यवस्था 
(Provisions of the Regulating Aot) 
. . १त्कम्पृनी के संविधान का संशोधन (Amendment of the Compa- 
ny's Constitution)—(s) पहुले Court of Directors s संगठन २४ 
सदस्यों को मिलाकर होता था, जिनका चूनाव. प्रतिवर्ष 20ए6,०. proprietors 
के द्वारा किया जाता था | परन्तु नये Nara (arrangement) के qada sewed 


की ३ संख्या हेरेर के अनुसार (by rotation) सेवा से मुक्त कर दी जाती. थी। 


इस प्रकार प्रत्येक डाइरेक्टर WM पद पर चार वष तक बना रहता था | 
* (क) रेग्युलेटिंग एक्ट ने वीट देने का प्रधिकार Roo पौंड को भांलियत के 
स्यान पर ग्रब १००० पौंड की मालियत का सामान रखने वालों तक सीमित कर दियो । 
oi इस प्रकार रेथ्युलेंटिंग एक्ट के उपवन्धों poeni कम्पनी सरकार के कठोर 
नियन्त्रणेः में झा गई | eti ' TENES 
२-+-बंगाल कोःसरकार में परिवतंन (Changes in ithe Govern: 
ent of Bengal)—afara बुराइयों को दूर करने के लिये बंगाल, बिहार एवं 
उड़ीसा के. दीवानी: प्रान्तों मौर कलकत्ता के प्रेसीडेन्सी में ge: सुंघारातमक' परिवर्तन 
किग. गये.। कलकत्ता कम्पनी के पूणा नियन्त्रण में. था । बंगाल, बिहार एवं उड़ोसा के 
क्षेत्रों के विषितः (De Jure) dsg मुगल शासक चे | यहाँ यद्यपि कम्पनी ` वास्तविक 
(De facto) aisg ची, दोवान को हैसियत: से उसे विधितः भ्रधिकार मी प्रात t 
बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा का क्षेत्र अंग्रेज. क्षापकों के द्वारा विजित नहीं था मरं 
उस पर नवाब का छापा-मस्तित्व अव तक विद्यमान था | 
WAL जनरल एवं उसकी कौसिल का संगठन 
(Constitution of Governor General’s Council) 
^ कलकत्ता एवं फोर्टे विलियम को प्रशासित करने के बिये' रेस्यूलेटिंग एक्ट के 


wenig nx व्यक्तियों द्वारा गठित Governor-General and Counoil, ' 
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को स्थापना “gel | मद्रास ux. aem. Prodidenp and Council, 
Governor and Council के प्रघीनस्थ थे | Governor and Council 
उस समय भारत में सर्वोच्च स्थान रखते थे भौर uev स्थित Court of 
Directors के भ्रषोन थे | Presidency Town के wenta स्थित नागरिक एवं 
सैनिक ( Civil and Military ) प्रशासन की समस्त शक्तियां Governor 
General and Council में निहित थीं] इसको दीवानी-केत्र का सुप्रबन्ध 
झान्तिप्रद एवं संतोषंजनक रूप में करने का श्रेय भी प्रा था | वारेन हेस्टितस सर्वे- 
प्रथम Governor General नियुक्त हुये | 


(ख) विधि निर्माण के भ्रधिकार (Powers of Legislation) रेग्युलेटिंग 
एक्ट ( Regulating Act ) की ३६ वीं घारा के wate सर्वोच्च न्यायालय 
(Supreme Court )-at फोट विलियम में स्थित कम्पनी के क्षेत्र के भ्रन्तगंत 
स्थितं ग्राबादी की सरकार के सुशासंन एवं शान्ति कीं रक्षा के लिये नियम, उपनियम 
एवं भ्रध्यादेश पारित करने का अधिकार था । यह सकारण, उचित दंड विधान कर 
सकती थी । भ्रपने निरांय को न मानने वालों पर जब्ती को कार्यवाही करने के लिये भी 
ag अधिकृत थी । व्यवस्थापिका सम्वन्धी अधिकार को नियमित करने के, लिये दो वार्ते 
आवश्यक थी-- 

(१) उसके द्वारा पारित समस्त कातून सकारण होना चाहिये था । . 

` (२) इक्धलेण्ड में तत्समय प्रचलित किसी कातून के विरोध में कोई भी विधि 
पारित होना नहीं चाहिये। _ 

oj गवनर जनरल एव. कौंसिल के द्वारा पारित. किसी भरी कानून को तब, तक्ग 
मान्यता नहीं प्रात होती थी जब तक ag Supreme Court of Judicature 
के द्वारा पंजीबद्ध एवं प्रकाशित नहीं करा दिया जाता था। _ 

रेग्युलेटिंग एक्ट के अनुसारं गवनंर जनरल एवं कॉसिल के द्वारा पारित किसी 
भो विधि को दो वर्ष की अवघि के अन्तरगत बिना किसी ग्रपील के aste ( King- 
in-Council ) स्वयं ही. अस्वीकृत qd निरनुमीदित कर सकता था। सर्वोच्च 
न्यायालय के प्रन्तगत पंजीकृत किसी भी विधि के विरुद्ध पील सर्वोच्च न्यायालय 
(Supreme Court) के द्वारा साठ दिनों की safe के भ्रन्दर ही सम्राट (King- 
in Counoil) के न्यायालय में विचाराय भेजी जा सकती थी | 

३--सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना (Establishment of Supreme: 
Court) —2qaten एक्ट-की घारा १३ के we (King-in-Counoil) को 
अपने राजलेल ( Charter) द्वारा कलकत्ता में सन १७५२ में स्थापित मेयर- 
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ye . भारतीय विधि के इतिहास पर प्रस्नोत्तर 


° और के स्थान पर सुप्रीम कोटं ( Supreme Court of Judicature ) को 
स्थापना का प्रधिकार दिया था । ; FER | 


इस एक्ट की घारा १४ के भनुसार ब्रिटिश सम्राट की सारी प्रजा फोर्ट विलियम 
“एवं बंगाल, विहार भर उड़ीसा के निवासी सर्वोच्च न्यायालय ( Supreme 
Court ) के प्रधिकार क्षेत्र के भन्दर झा गये | इस न्यायालय के जजों 'की नियुक्ति 
सम्राट (Crown) द्वारा की जाती थी | यह भ्रदालत' न्याय प्रशासन के लिये कम्पनी 
a झदालत न थी वरन्‌ सम्राट की भदालत थी | इस समय तक प्रार्थना न्यायालय 
(Court of Request) की समाप्ति नहीं हुई थी | 


(क) सर्वोच्च न्यायालय wr संगठन--( Constitution of the 
Supreme Court)tgsz की घारा १३ के प्रनसार THE (King-in-Council) 
को अपने राजलेख (Charter) द्वारा बंगाल में एक सर्वोच्च न्यायालय (Supreme 
Gourt) स्थापित करने का प्रधिकार था | सम्राट ( Crown ) को इस न्यायालय. 
के लिए एक ger न्यायाधीश Chief Justice ) एवं ३ wax ( Puisne ) 
न्यायाधीशों को fun करने का प्रधिकार था मुख्य न्यायाधीश भ्रथवा भ्रवर 
न्यायाधीश की नियुक्ति के लिये उनका ५ वर्ष तक we wur भ्रायरलेंड को 
अदालत में वैरिस्टर की हैसियत से काम करने का भ्रतुमव भ्रावष्यक था। इनका 
कार्यकाल सम्राट ( Crown ) की इच्छा पर निर्भर था। २६ मार्च सन्‌ १७३४ ई० 
के राजकीय राजलेख (Royal Charter) के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय 
की स्थापना की गई | यह अदालत ८८ वर्षों तक न्याय प्रशासन का कार्य करती रही | 
तत्पश्चात्‌ सन्‌ १८६१ ६० के एक्ट के अन्तर्गत सन्‌ १८६२ में उच्च न्यायालयों 
(High Courts) की स्थापना के साथ इनकी समासि हो गयी । 


__ (स) सर्वोच्च न्यायालय का न्याय क्षेत्राधिकार (Jurisdiction of the 
Supreme Court )--इस seme को सभी--दीवानी; फौजदारी, धार्मिक 
तथा नौकाधिकरण सम्बन्धी भषिकार प्राप्त थे यह अदालत इस प्रकार के सभी 
geet सुन सकती थौ.एवं न्याय प्रशासनाथं व्यवहार के नियम तथा प्रक्रिया का 
निर्धारण कर सकती थी | यह अदालत भ्रनाधिकार प्रवेश (Trespass ), क्षति या 
कर्जे भ्रथवा . बंगाल, विहार एवं उड़ीसा में किसी vy भूमि तथा बास्तविक अथवा 
ब्यक्तिगत भूमि के geet सुन सकती थी तथा उनमें निर्णाम प्रदान कर सकती थी 
“वाहे ऐसे मुकदमे ईस्ट इंडिया कम्पनी कलकत्ता के नगराध्यक्ष ( Mayor) तथा 
बयोबुद्ध (Aldermen) या बंगाल, विहार एवं उड़ीसा में रहने वाले. किसी व्यक्ति के, 


विर्द wil 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


META प्रयालो (१७७२-१७८६) ::वारेन Rikers vt 


- ` (m) सर्वोच्चं न्यायालग्र का (Common, Law Courts) की हैसियत से 
क्षेत्राधिकार-{Jurisdiotion of the Supreme Court as Common 
Law Courts) 


इस अदालत को वंगाल, विहार एवं उड़ीसा में रहने वाले भारतवर्ष के किती 
निवासी के विरुद्ध, किसी लिखित संविदा (contract) के mar पर जिसका वाद- 
कारण (cause of action) ५०० wo से uim था और उक्त संविदा 
(oontraot) में यह उपलब्ध था कि न्यायालय को उस मामले को सुनने का अधिकार 
होगा, मुकदमा सुनने का अधिकार था । राजलेख में यह भी उपबन्ध था कि 
€ sherrif of Calcutta ).तथा उसके पद के उत्तराबिकारियों की नियुक्ति किस 
प्रकार की जायेगी | (sherrif) को न्यायालय के सभी घ्रादेशों को तामील करने तथा 
ऐसे व्यक्तियों को भ्रपने कब्जे में लेने तथा उनको वन्दी करा देने का भ्धिकार भी 
था जो अदालत द्वारा उनके पास इस भ्राशय से भेजे जाये d 


(ब) सर्वोच्च न्यायालय का साम्य न्यायालय एवं फौजदारी न्यायालय की 
हैसियत से क्षेत्राधिकार-- exes की (Court of Chancery) के समान भारत- 
वर्ष में सर्वोच्च न्यायालय साम्य न्यायालय का. कार्य संपादित करता था । यह प्रदालत 
फोट विलियम तथा इसके प्रधीनस्थ क्षेत्रों के लिये wave की (Courts of Oyer 
and Terminer) के समान ही बहैसियत (Court of Oyer and Termi- 
ner and Gaol Delivery का भी कार्य करती थी तथा इसे बंगाल, बिहार 
“एवं उड़ीसा में ब्रिटिश सञ्राट की निजी प्रजा प्रथवा कम्पनी भ्रथवा किसी ऐसी प्रजा को 
नौकरी में किसी व्यक्ति द्वारा किये गये किसी भअपराघ के मुकदर्मे को सुनने तथा 
निर्णय करने का अधिकार प्राप्त था। इसे we को ( Court of Oyer and 
Terminer) की भाँति ही महान्याय सभा (Grand Jury) तथा छोटी (Petty) 
et को आमन्त्रित करने तथा दंड न्याय प्रशासन करने का भी भ्रधिकार था | 


(च) घमं न्यायालय (Ecclesiastical Court) की हैसियत से सर्वोच्च 
न्यायालय का क्षेत्राधिकार-इस प्रदालत को वंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की ब्रिटिश प्रजा 
के (British Subjects). मामले में घामिक क्षेत्राधिकार भी at | इस प्रदात 
को इन प्रान्तों में मरने वाले ब्रिटिश प्रजाजनों की सम्पत्ति के सम्बन्ध में उनके उत्तरा- 
घिकारियों तथा नाबालिग भ्रथवा विक्षिस या उन्मत्त ( insane ) व्यक्तियों को 
सम्पत्ति के सम्बन्ध में इच्छा प्रमाण-पत्र (Probate) तथा प्रशासन पत्र (Letters 
of Abministration) प्रदान करने का भी अधिकार था । 


। ` * (छो नोतैनिक न्यायालय (Abmiralty-Court) की हैसियत से सर्वोच्च 
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न्यायालय को नाधिकार-इस ' अदालत को aire, विहार एवं उड़ीसा तेथा we 
क्षेत्रों भौर उनते७लमे हुए ढीपों के सम्बन्ध में नोसैनिक न्यायालय P Admiralty 
Court) कौ हैसियत से भी. कार्य करने का अधिकार था। इसे' 'ब्रिटेन' के 
(Admiralty) नोकाधिकरण की भांति इन tet से सम्बन्धित सभी दीवानी तथा 

तथा मामलों को सुनने का, अधिकार था | EL 
xi m. न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील का उपबन्ध 
के मुकदमें में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील अन्तः परिषदू ( Privy 
Council) के सामने हो सकती थी । फौजदारी के मुकदमों. में भो अन्तः परिषद 
( Privy Council ) के भदालत में अपील की जा सकती थीं पर इस विषय में 


अपील की अनुमति देना या न देता quia: सर्वोच्च न्यायालय के स्वविवेक पर निर्भर था 1 


; (क) अपील की प्रदालत (Appellate Court )-की हैसियत से सर्वोच्च 
न्यायालय--इस भ्रदालत में waaa: (first instance ) अथवा दीवानी si 
में कम्पनी के द्वारा स्थापित भ्रदालर्तो के निर्णय के विरुद्ध अपील दायर की जा 
ER a वा विकावी 
(ड) सर्वोच्च न्यायालय _ की अपात्रता--(6]011४)--गबनंर जनरल 
ua कौसिल (Governor General and Council) के किसी सदस्य के विरुद्ध 
राज्य द्रोह ( Treason ) six महाश्रपरा के wfüfc किसी भी भ्रभ्यारोपण को 
सुनवाई एवं उसमें निर्णय देने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं था | इस न्यायालय 
को झाजञा से गवर्नर जनरल, कौंसिल के सदस्य एवं इस न्यायालय के न्यायाधीकष = 
नहीं बनाये जा सकते घे । Zs ua सक क ची) 
` ` ` "(ठो शांति त्मायाषीदा (J ustioes a Peace) के रूप में सुप्रीम ide 
स्पिति--रेगयुलेटिंग एक्ट की घारा ३८ के त गवर्नर जनरल एंवं कौसिल भोर 
सुप्रीम कोटे के न्मायाघीशों को शान्ति न्यायाधीश (Justices of Peace) NN 
में कार्य करने का प्रधिकार atl यह तेमासिक सत्र भी कर सकतें ty ' ' 7 
(ड) समादेश (Writ) करने का झधिकार--सर्वोच्च न्यायालय. की हैसियत 
से उसे प्राथना न्यायालय (Court of Request) त्रेमासिक. सत्र न्यायालय 
( Court of Quarter Session ) झौर मजिस्ट्रेटों के ue झधिकारं 
प्राप्त था उन्हें प्रपने प्रधीनस्थ प्रदालतों एवं कर्मचारियों के लिये परंमाधिकांरिक समादेक्ष 


( Prerogatives ), पैसे ( Mandamus, Gertiorari, Procendo, 


Error), प्रादि जारी करने का भी भ्रंधिकार या । 


(s) सर्वोच्च न्यायालय के गुण : सन. १७५३ के rate स्थापित (Mayor 


Court, Court:of Oyer and Terminer and, Gaol Delivery) 
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झदानत: ्रतत्तो.(१७७२-१७८६) : arr हेस्टिग्स RY 


के yan सर्वोच्च. न्यायालय को स्थापना ज़्याय प्रशासन के क्षेत्र में उन्नतिशील दिशा 
की झर संकेत क्ररती.थी | पहले की भ्रदालतो के न्यायाधीश भाम तोर से कम्पनी: के 
iaf (covenanted) नौकर होते थे | वे. विधि शाख से सर्वथा भ्रनभिज्ञ थे । 
परन्तु वाद में स्थापित भ्रदालतों में न्यायाधीश के पद पर केवल पेषेवर वकीलों की 
ही नियुक्ति सञ्जा के द्वारा होती थी। ये कम्पनी wee उसके नौकरों की परवाह न 
करते हुये निष्पक्ष न्याय की घोषणा कर सकते थे | 

. सर्वोच्च न्यायालय परमाधिकारिक समादेषा ( Prerogative Writs ) 
जारी करने के लिये भ्रधिकृत था | maus इस रूप में भी यह पूर्व स्थापित (Mayor 
Court) की ater प्रधिक प्रभावद्याली एवं कुझल थी! . 

इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय ( Supreme Court ) के दीवानी 
झापराधिक, समन्याय (equity), धार्मिक, नौसैनिक सम्बन्धी क्षेत्राधिकार प्रात थे । 
इस प्रकार यह इद्धलेण्ड को न्याय प्रणाली के समकक्ष उन्ततिशील थी। . ... . 

(य) रेग्युलेटिंग एकट के अन्तगंत अन्य उपवन्ध+--तत्कालीन भारतीय प्रशासन 
व्यवस्था को अनेक बुराइयों को दूर करने के लिये रेग्युलेटिंग एक्ट ने. प्रनेक नियम 
का संकलन किया | गवरनर जनरल एवं कौंसिल के सदस्यों झौर सर्वोच्च न्यायालय के 
न्यायाधीशों को व्यक्तिगत व्यापार करने एवं उपहारों को ग्रहण करने पर रोक लगा 
दी गई | कोई भी सैनिक तथा भ्रसैनिक अधिकारी किसी भी देणी राजकुमार WWUI 
व्यक्ति से कोई उपहार ग्रहण नहीं कर सकता था | मालगुजारी के एकत्रीकरण के 
लिंये नियुक्त कोई प्रधिकारी व्यक्तिगत व्यापार नहीं कर सकता था | इड्धलेण्ड में स्थित 
ware का न्यायालय (King’s Bench) ame की प्रजा के विरुद्ध भ्रपराध करने 
याले किसी मी प्रकाशक को दंडित कर सकता था। 

`` प्रन २८-—What were the abuses or defects of the Regu- 
lating Aot of 1773 1 
` रेग्युलेटिंग एक्ट ( Regulating Aot) १७७३ की कमियो पर प्रकाद 
डालिये | 

उत्तर--11007% के प्रनुसार : “The provisions of this Act of 
1773 were obscure and defective as to the nature and extent of the 
authority exercised by the Governor General and Council as to the 
jurisdiction of the Supreme Court and as to the relation between 
the Bengal Government and the Court ded 

इस प्रणाली के मुख्य दोष, निम्नलिखित (— 

(७) इसके कारण गवर्नर जनरल. एवं उसकी कौसिल के मध्य wir एवं 
| असंतोषप्रद संबन्ध स्थापित हो गया | 


. 
w LI Be » -- s% 
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` (b) नब स्थापित सर्वोच्च न्यायालय एवं बंगाल में स्थापित तत्कालीन न्यायः 
प्रणाली के मध्य: स्थापित सम्बन्धो को कहीं भी व्याख्यात नहीं-की TE | 
(c) ser प्रेसीडेन्सियों के ऊपर गवर्नर जनरल एवं उसकी कौसिल के afegut 
अधिकार | 
गवर्नेर जनरल एवं काउन्सिल के मध्य सम्बन्ध--राज्यपाल एवं परिषद्‌ 
(Governor General and Council) के तीन सदस्य wes से भेजे जातें. 
रे Radia परिस्थितियों से पूर्णतया भ्रनभिज्ञ थे। उन्होने वारेन हेस्टिग्स को 
निरंकुश समझने की भयानक भूल को । भरतः बहुमत में होने के कारण उन्होंने वारेन 
हेस्टिग्स के सभी प्रस्तावों का विरोध शुरू से ही करना प्रारम्भ कर दिया । हेस्टिम्स 
की शक्ति को प्रभावहीन,करने के लिये परिषद के सदस्यों ने उसके विरुद्ध चलाये गये 
अभियोग की सुनवाई परिषद हो में करने के लिये दवाव डाला। हेस्टिग्स के द्वारा 
अदालत छोड़ देने पर भी वे प्रभियोग की सुनवाई जारी रखते थे, जिसके लिये केवल 
Court of Director एवं Court of Law ही उपयुक्त थे | इसके प्रतिरिक्त 
उन्होंने नवनिर्माण में भनेक याधाझों को उपस्थित करने का प्रयत्न किया और हेस्टिन्ग्स 
के द्वारा पहले प्रारम्म किये गये ठोस कार्यों को भी उखाड़ फेंकने की चेष्टा को । 
सर्वोच्च न्यायालय भौर गवर्नेर जनरल काउन्सिल के सम्बन्ध-सन्‌ १७७४ 
के एक्ट के द्वारा स्थापित सर्वो न्यायालय के कारण भनेक गड़बड़ियाँ पैदा हो गई 
क्योंकि अंग्रेजी विधि के अनुसार ही न्याय भ्रशासन होता था। रेम्मुलेटिग एक्ट WIT 
तत्पश्चात्‌ पारित सन्‌ १७७४ का राजलेख ( Charter ) कम्पनी एवं सर्वोच्च 
न्यायालय के मार्गदर्शन के लिये पर्यास न था | उसको भाषा भी स्पष्ट न थी । कम्पनी 
को प्रशासन एवं सैनिक अधिकार प्रास ये जबकि सर्वोच्च न्यायालय में न्याय पारित 
करने की सर्वोच्च सत्ता सभिहित at | wem शब्दावली के कारण यह निइवय कर 
सकता भसम्भथ था कि किसकी शक्ति ` वड़ी है । Ibert + निम्नलिखित दाब्दों में 
तत्कालीन दशा का चित्रण किया $— oe 
‘The provision of this Act of 1778 were obscure and defective 
as'to the nature and extent of the authority exercisable by the 
Governor and his Council as the Jurisdiction of the Supreme 
Court and as to the relation between Bengal Government and the 


Court.” 


सर्वोच्च न्यायालय को सम्राट ( Crown ) से एवं परिषद्‌ (Council) की 
कम्पनी से ग्रधिकार प्रांत थे | परन्तु भ्रस्पष्टता एवं त्यायाधिकार सम्बन्धी न्द के 
कारण बंगाल में भ्रराजकता का वातावरण पैदा हो गया | Mr. Rouse ये तत्कालीन 
अवस्था का चित्रण करते हुये लिखा है-- Hs 
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अदालत प्रणाली (१७७२-१७८६) : वारेन हेटिंग्स ६३ 


“Civil discord has taken place the powers of the Govt. are 
at war with one another and it would not much surprising to 
learn by the next advices either that the Supreme Court ‘has 
inflicted death on the members of your Government or that your" 
Governor General and Council have shipped off His Majesty's- 
Judges for Great Britain.” 

सर्वोच्च न्यायालय का समादेश (Writ) जारी करने का भ्रधिकार--सवो च्च 
न्यायालय कीं कायं प्रणाली wear संत्रासप्रद (alarming) थी । न्यायाधीश्चो ने 
अपने प्रधिकार क्षेत्र को बढ़ा लिया था | वे जमीन्दारों के विरुद्ध व्यक्तिगत प्रार्थना: 
पन्न पर एवं कर्ज की साधारण प्रक्रियार्पतो पर समादेश (Writ) जारी करने लगे। 
जमीन्दारों को लगाये गये भ्रमियोग के विरुद्ध उत्तर देने के लिये कलकत्ता जाना पड़ताः 
था | यदि वे इसकी उपेक्षा करते थे तब उन्हे भ्रदालत का भ्रवमान (Contempt) 
करने के भ्रभियोग में नजरबन्द कर दिया जाता था | जमानत न करा पाने पर उन्हे 
qiy काल कोठरी में बन्द कर दिया जाता था। म्तः भारतीय झत्यन्त संत्रस्त 
रहने लगे e वे प्रपने परिवारों को ५०० मील से भी अधिक दूरी पर छोड़कर 
जमानत देने म्रथवा जेल जाने के लिये जाते थे। जमानत के लिये निर्धारित रकम 
बहुत भ्रधिक होती थी घौर भरभियुक्तों के लिये उसे पूरा करना ग्रसम्मव होता था। 
फलस्वरूप वे जेल में बन्द कर दिये जाते थे | उस समय इस वात फी भी छानबीन 
नहीं होती थी कि वह व्यक्ति उनके क्षेत्राधिकार में है भो अभवा नहीं | अक्सर कई 
महीने वाद यह तय हो पाता था कि उस पर गलत अभियोग लगाया गया था प्रयवा 
वह उस अदालत के क्षेत्राधिकार से बाहर था । इस समय वह व्यक्ति बिना किसी 
मुग्राबिजे (Compensation) के मुक्त कर दिया जाता था। 

मालगुजारी «quit में सवो'च्च न्यायालय के रोडे--पर्वोच्च न्यायालय को गलत 
कार्य-प्रणाली का प्रसर मालगुजारी को वसूली पर भी पड़ा | चु कि जमीन्दार sU 
न्यायालय के भ्रभियोग का उत्तर देने के लिये ग्रथवा काल कोटरी में पड़े रहने के 
कारण सदैव घर से बाहर रहते थे अतः मालगुजारी की वसूली को बड़ा आधात 
पहुँचा । क्योंकि किसान कम्पनो को सीधे लगान देने से बचता रहता था। कम्पनी ` 
मालगुजारी की वसूली पर पड़ने वाले व्याघात को शीघ्र ही पहचान गई जो कि 
मुख्यतः सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) द्वारा वसूली के कार्य में रोडे 
झटकाने के फलस्वरूप हुआ करते थे | 

सवोच्च न्यायालय का दीवानी प्रदालत के कार्यों में हस्तक्षेप--दोवानो भ्रदालत 
की स्थापना मालगुजारी वसूल करने के लिये हुई यो | इसमें भी सवो च्च त्यायालण 
हस्तक्षेप करने लगा था। वकील दीवानी अदालत से हार जाने वाले लोगों को बल प्रयोग 
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“करने बाले ufo के es सवोच्च न्यायालय में Habeas Corpus के 
अन्तर्गत प्रतिकार के लिये पराथंता-पण देने की सलाह देते थे | इसने माल गुजारी वसुल 


करने के सम्बन्ध में सरकार के भय:को भौर भी उत्तेजित किया | 


`. देशी फौजदारी की भदालत के कार्यों में सवोच्च न्यायालय का हस्तवोप- 
सर्वोच्च न्यायालय ने इस क्षेत्र में भी प्रपने क्षेत्राधिकार को व्यापक वनाने का प्रयत्न 
feat | उदाहरणाथ सन्‌ १७७७ में एक सामान्य व्यक्ति फौजदारी प्दालत में दुराचार 
के भ्रभियोग में दंडितं किया गया था | उस व्यक्ति ने वकील को सलाह से बड़े भसभ्य 
तरीके से दीवान को नजरवन्द करवाने का प्रयत्न किया परन्तु नजरबन्द करने का कोई 
"अधिकार प्रदर्शित न कर सकने के-क।रण दीवान को नजरवन्द न किया जा सका । 
.` इसी प्रकार फौजदारी के मुंकदमों के न्याय प्रशासन में जो पूर्णतया नवाब के 
अधीन था, सर्वोच्च न्यायालय'ने हस्तक्षेप क्या।' ; 
` ^ प्रशासन के लिये निर्धारित विधि a को व्यवस्थापिका ने निश्चयपूर्वक 
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अयोग में लाई जाने. वाली किसी विधि को निर्धारित नहा 
fear था | भारतीय प्ग्नेजी कातून ' से परिचित न थे भतः इंसका प्रयोग भौर भी 
भिक झन्याय की शोर AMAT करतां था| We 
इस एक्ट के नुसार मह मी मालूम न हो पाता था कि यह किन-किन पर 
mr होता था | ब्रिटिश प्रजा (British Subject) का वास्तविक wd स्पष्ट न 
“था | उसके अतिरिक्त सेवा में (employment) सब्द का we भी विवादग्रस्त था। 
^ अंग्रेज त्यायाधोषा इस प्रवस्था का लाभ उठाते हुये इसका wd भ्रपने क्षत्र को 
“व्यापक करने में लगाने लगे । यह नन्द कुमार, कासीडुर्राह एवं पटना केस से स्पष्ट 
at जाता है। 
जुडीशियल प्राफिसर के विरुद्ध सवर्चेच न्यायालय की सुनवाई का भ्रधिकारः-- 
“सर्वोच्च न्यायालम का यह fee werd विवादग्रस्त था जो पटना केस से स्पष्ट 
विदित होता है | Keith wt (Constitutional History of India) 
अ लिखा है-- 5 NR ean 
“The Jurisdiction was exercised in this private suit on the 
inadequate ground that the nephew was a farmer of the revenue; 
but the essential point is that the court thus claimed power to 
penalize the Judicial actions of the officers of the Company and 
that examination of the fact shows that the Judicial work of the 
Council, left to Hindu and. Mohammedan legal experts, . was. 
.discreditably done." .. ; mW pts 
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प्रश्‍न २९ :--निम्नलिखित पर संक्षित रूप से प्रकांदा डासियेः-- C 


i नन्द कुमार का परीक्षण (Trial of Nand Kumar); 
. (b) पटना केस (Patna case) | 


नन्दकुमार का परीक्षण :--नन्दक्ुमार का केस तत्कालीन भारत को राजनैतिक 
झवस्थाभ्नो का भ्रच्छा परिचय देता है । 


नन्दकुमार वंगाल का एक प्रसिद्ध ब्राह्मण था । उसने वारेन हेस्टिग्स के ऊपर 
(Supreme Court of Judicature) में घुसखोरी का भभियोग चलाया | 
चारेन हेस्टिग्स कभी भी अदालत में हाजिर नहीं हुए । परन्तु फिर भी उसके विरुद्ध 
लगाये गये भ्रभियोग सही पाये गये | इससे हेस्टिग्स नाराज हो गये | KTS मोहन 
प्रसाद नामक एक व्यक्ति ने (Supreme Court of Judicature) में 
नन्दकुमार के ऊपर जालसाजी का अभियोग चलाया। न्यायालय ने इनके विरुद्ध 
लगाया गया झमियोग सिद्ध पापा भौर १७२८ में अधिनियमित ब्रिटिश पालिंयामेन्ट के 


Duet अनुसार उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया । उन्हें ५ भगस्त, १७७५ को फाँसी: 
T गई | 


` भ्रभियोग के दिन ही यह सवंविदित हो गया कि नन्दकुमार वारेन हेस्टिग्स के 

क्रोध के शिकार हुये थे सर्वोच्च न्या पात्य के मुख्य न्यायाःघंकारी (Chief Justice) 
इलिजा इम्पे वारेन हेस्टिग्स के भ्रन्यतम मित्र थे । नन्दकुमार के विरुद्ध षडयन्त्र के 
झारोप के लिये कोई प्रत्यक्ष सदूत नहीं मिलते हैं केवल घटनाओं का भ्रनुक्रम (Sequ- 
ence:of events) ही इसका भ्रांधार था | इस षडयन्त्र पर विस्वास करना कंठिन 
था | नन्दकुमार के मुकदमें पर चार न्यायाधीशों ने विचार किया था | इन न्यायाधीशों 
के साथ १२ भंग्रेज qu भो थे इनः सव ने एक मत से नन्दकुमार को अपराधी 
घोषित. feat) परन्तु मुकदमे के दौरान में कुछ wert ने मुकदमे के निर्णय में 
ईमानदारी की कमी को स्पष्ट व्यक्त कर दिया] ' 

मुकदमें में निर्णय की वेघता एवं उसका महत्व :-मुकदमें की सुनवाई की 
वेघता एवं घोषित निर्णय उस समय भाधोचना का केन्द्र बना हुआ था । इस मुकदमें 
में सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर न्यायिक हत्या (Judicial murder) का 
लगाया गया | भासोचकों ने इसे भ्रवेध घोषित किया । 

(१) सन्‌ १७२६ में झंग्रेजी विधि भारत में लागू की गई। 

उसके पक्वात्‌ भारत में किसी विधि को मान्यता प्रदान नहीं को गई | सन्‌ 
१७२८ के we को भारत में तब तक लागू नहीं किया जा सकता थां जब तक उसे 
मान्यतां न प्रदान की जावे। परन्तु सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुकदमे में सन्‌ १७२८ 
के ऐक्ट को कलकंते में लाग. किया । जनमत सर्वोच्च न्यायांलय 'की इस मान्यता 


के विष्द॒था। ` 
x 
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६६, .... -- भरीगविधिके ,इतिह्मस्‌ पर प्रश्‍नोत्तरः 


veg Sir James Stephen के अनुसार यह निर्णय .विषि-सम्मत था । 
उनका सत था. कि भारत में get विधि झशिक रूप से सन्‌ १६६१ में लामू की 
गई । बाद के सन; १७२६, १७५३ Mie १७७४ के राजलेख व्यवस्थापिका-सम्मत ऐक्ट 
चे | इसी प्रकार फौजदारी के कातून तीन अवसरों पर लागू किये गये | अतः सन्‌ १७२८ 
का एक्ट सन्‌ १७७० में, जब अपराध किया गया भ्रौर सन्‌ १७७१ में, जब 
चार किया गया, लाग था। : 

२) नन्दकुमार को जिस प्रपराध में फाँसी का दण्ड प्रदान !च्या गया 
झपराध : À हिन्दू विधि में भ्रौर न मुस्लिम विधि में फाँसी के दण्ड से दण्डनीय था। 
(a) उस समय की घटनार्थो ने इस अदालत की सच्चाई के प्रति संदेह जाग्रत 

' कर दिया | ० 


: (क) न्यायालय के प्रत्येक जज ने सफाई पक्ष के प्रत्येक गवाह से स्वय कड़ा 
ferar किया | परिणामस्वरूप सफाई पक्ष के गवाहों के पैर उखड़ गये | an 
(ख) नन्दकुमार की झर से इस faia के विरुद. (King-in-Counoil) 
के सामने अपील दायर करने के लिये प्रार्थना-पत्र दिया गया qu न्यायालय ने इसे 
नामंन्जूर क्र दिया | -` ; 
re (ग) सन्‌ १७७४ के राजलेख ने त्यायालय को फाँसी के. मामलों में सजा की 
तामीज् रोक देने (reprieve) तथा मुकदमें को रहम (for meroy) के लिये 
us, के पास भेजने का. अधिकार दिया था परन्तु सर्वोच्च न्यायालय ने झपने इस 
fiere को नन्द कुमार के पक्ष में प्रयोग नहीं किया । ds 
न à - (४) नन्दकुमार के द्वारा किये जाने बाले प्रपराध के - समय से पाँच वर्षे वाद 
सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी.। सन्‌ १७२८ का ऐक्ट जिसके .भ्रन्तगंत नन्द 
कुमार-को sert घोषित किया गया, विशेष वातावरण में ही लाए किया जा सकता 
था पौरं इस प्रकार के वातावरण का मारत में सर्वथा ATT = 
sa (५) भंग्रेजी विधि को भारत में मान्यता नहीं प्रदान की गई थो। a 
xmi को हस्तगत कर लेने से उन विधियों को बिना स्पष्ट घोषणा के लागू न 
किया जा सकता था । उसके n नन्दकुमार एक भारतीय था x पर एक 
भारतीय ने मुकदमा दायर किया था परतः उस पर विचार करने का जी प्रदालत 
नंथा। | | 
i T कु frg प्रस्तुत किये गये emu पपर्यात थे भौर उस समय को 
स्थिति ते यह स्पष्ट पता लगता था कि (Governor General) प्रपनी शक्ति का 
प्रयोग उसे फाँसी. दिलाने में कर रहा EI 


, 
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भदालत TERA (१७०२-१७८६): वारेन हेष्टित्स ew 


Tagin की फाँसी छा भाघार —ae इलिणा zr (Sfr Rlijah-Impeyy ` 
जो उस समय संवो'च्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, t Bar of the House 
of Commons में कहा था कि—“native inhabitants of the pro- 
vince are not subject to the Juriediotion of the Eng- 
lish court nor the English law applioable to them.” परत्तु 
उनके ही अनुसार नन्दकुमार निम्न करणों से फाँसी पाने का अभियुक्त घोषित किया 
गया । LOU 

“That a native inhabitant of the English town of Calcutta,’ 
which was English property and the territory, was for a long 
Period governed by the Englishmen and English law, was subject 
to the English tribunals and justly he made his voluntary choice’ 
to live under their protection and that it was in this capacity, 
viz., that of an inhabitant of Calcutta that Nand Kumar _ suffered 
the penalties of law.” 

.. , इम्पे ने इस Praga को बेघता बतलाते हुये कहा कि सन्‌ १७५३ के राजलेख 
में यह स्पष्ट रूप'से कहीं नहीं मिलता कि भारतीय पर फौजदारी के मामलों में झंग्रजी . . 
विधि का प्रयोग न किया जाय | A | 

भागे इममे ने कहा--“1 had dignity, integrity, independ- ` 
ence and utility of that Court to maintain.” उनके अनुसार ` 
वंगाल में घोखाघड़ी बढ़ रही थौ. म्तः नन्दकुमार जैसे प्रभावशाली एवं घनवान व्यक्ति 
को उपयुक्त दण्ड देने से. उस बढ़ती हुई घोखाषड़ी को, रोकने में . महत्वपूर्ण, मदद 
Pii Sehen) edm | “”_ ८. 

“Had this criminal escaped, no force of argument, no future i 
experience would have prevailed on a single native to believe. 
that the Judges had not weighed gold against Justice.” ^ ` — x 

__ पटना केस--काबुल का एक निवासी TW बेग भारत माया और उससे 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी के ग्रधीन नौकरी कर ली । नौकरी के दौरान में उसने काफी 
घन एकत्रित कर लिया झौर पटना में बस गया | उसने नादिरा बेगम नामक एक स्त्रो 
से बिवाह भी कर लिया परन्तु इस स्त्री. के कोई सन्तान उत्पन्न नहीं हुई । उसी समध र 
उसका भाई ग्रालम वेग भ्रपने पुत्र बहादुर बेग के साथ वहाँ आ गया | बहादुर बेग ' 
ने भपने चाचा शाहबाज बेग को वेगम की , बहन के साथ विवाह कर frat | | 
वेग का पिता वापस काबुल लौट गया | अपने चाचा शाहबाज बेंग के उसके प्रति 
व्यवहार से बहादुर बेग को यह पाशा थी कि प्रपने काचा की सम्पत्ति का उत्तराधियं 
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कारी वही होगा | परन्तु.इससे पहले कि TTT बेग अपनी इच्छा को. ठोस रूप दे 
सकता उसकी मृत्यु हो गई | परिणामं स्वरूप.शाहबाज बेग की वेवा और वहादुर बेग 
के बीच उसकी सम्पत्ति के सम्बन्ध में झगड़ा उठ खड़ा हो गया । गहने तथा दूसरे 
कीमती सामान छाहवाज बेग की विधवा के कब्जे में थे | बहादुर वेग ने अपने चाचा 
की सम्पत्ति. प्रात करने के लिंबे पटना में प्राविशियल कौंसिल ( Provincial 
ठ) को दात में, प्रायंनासत्र प्रेषित किया;। इस mier मे उसने. we 
को घाहबाज का दत्तक पुत्र (Adopted Son) घोषित किया था। शाहवाज WT 
(विधवा के भ्रधिकार का भाधार तीन दस्तावेज ये-मेहरनामा (Dower Deed), 
(हिबानामा (Gift deed) और इकरारनामा (Acknowledgment) | 
प्राविन्शियल् काउन्सिल को दीवानी भ्रदालत की हैसियत से स्थानीयं मुस्लिम 
कातून की व्याख्या करने वालों को मदद से मुकदमे में निर्णय प्रदान करना था। 
के न्यायाधिकारियों ने मामले को मुस्लिम कातून विशेषज्ञों के पास उनकी 
राय जानने के लिये भेज दिया प्रौर तत्पदचात्‌ निम्नलिखित निणाय प्रदान किया । 
“That an inventory of the property of the deceased in 
presence of both disputants is to be made ‘by them and consequ- 
ently to collect the money and the goods and seal them up and 
provide fur their safe custody and lastly to report to us as the 
rights of: parties according to the ascertained facts and legal 
justice. They were furthers directed to submit their reports in 
writing clearly indicating as to who is entitled for the share and 
how much is to be given according to the Koran and the decrees.” 
काजियों और मुफ्तियों का प्रतिवेदन-- वहादुर बेग बहैसियत शाहबाज बेग के 
ज्तीजे प्रौर दत्तक qu के उसकी सम्पत्ति का अधिकारी था । शाहबाज वेग भाई का 
qw होने के कारण उसे झपना भी पुत्र मानता था इसके प्रतिरिक्त पर्यास ज्ञान तथा 
झनुभव प्राप्त हो जाने पर शाहवाज वेग cat समस्त सम्पत्ति उसे सौंप कर काबुल 
बला जाने वाला था | इसके विपरीत विधवा ने सम्पूणा सम्पत्ति के उत्तराधिकारी होने 
का दावा किया था । यह दावा उसने मृत क्षाहबाज येय की वहन के लड़के कोजा 
जचेरिया (Kojah Zacheriah) के जरिये किमा था । इस दावे के आधार तीन 
दस्तावेज घे--(१) मेहरनामा (Dower deed), (२) हिबानामा (Gift deed) 
(a) इकरारनामा wem प्रभिस्वीकृति (Acknowledgment) 
'२० जनवरी सन्‌, १७७७ को काजियों भीर मुफ्तियों ने पटना को प्राविशियल 
काउन्सिल के समक्ष भ्रपनी रिपोर्ट fer की | पनी रिपोर्ट के भरन्त में काखियों भौर 


मुफ्तियों ने लिखा कि - 
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भदालत प्रणाली (१७०२-१७८६) : वारेन हेस्टिग्स ६९ 


यू कि बहादुर बेग द्वारा किया गया उत्तराधिकार का क्रम (o rder) स्पष्ट 
तथा सुव्यक्त (Clear and explicit) प्रतीत होता है। हम इस बात की 
सिफारिश करते हैं कि सिवाय (01000 Ghaw) (i. e. grant of rent)& 
जो उत्तराधिकार का एक भाग नहीं है, मृतक को सम्पूर्ण जायदाद को चार . हिस्सों में 
afe दी जाय | उसमें से तोन हिस्सा वहादुर बे! को, क्योंकि उसका पिता मृतक का 
बेब उत्तराधिकारो है Ww वह ext मृतक का दतक पुत्र है तथा ae हिस्सा मृतक की 
वेवा नादिरा को दिया जाना चाहिये ।? 


पटना को प्राविन्शियल काउन्सिल का निणाप--प्राविन्शियल काउन्सिल 
का निर्णय, जिसके सदस्य प्रग्रेजी थे, काजो को रिपोर्ट पर आधारित था । काउन्सिल 
ते यह Pra दिया कि वहादुर वेग को भपने पिता के प्रतिनिधि होने को हैसियत से 
न कि मृतक का प्रतिनिधि होने को हैसियत से तीन चौथाई हिस्सा मिलेगा । काजी 
और मुपतो ने यह रिपोर्ट दिया कि Sar का दावा सच्चा नहीं या वेवा का दावा 
जाली दस्तावेजों के आधार पर था । प्रतः परिषद्‌ ने वेवा का दावा WT घोषित कर 
दिया | परिषद्‌ ने यह भी भ्राज्ञा प्रदान को कि कोजा जचेरिया तथा वेवा कें प्रतिनिधियों 
के विरुद्ध फौजदारी भ्रदालत में जालसाजी करने के जुम में मुकदमा चलाया जाय | 


~ जब परिषद्‌ को डिग्री को इजरा कराया गया तो Gar ने विरोध किया मौर 
बह कीमती सामान लेकर पारिवारिक निवास-स्थान को छोड़कर चली गई और उसने 
exer विलेख-पत्रों (Title Deeds) को देने से इन्कार कर दिया | sm बहादुर 
बेग ने परिषद्‌ के समक्ष एक प्रार्थना-पत्र दिया कि वेवा को घर लौट पाने के लिये 
एवं स्वत्व विलेख:पत्रों (Title Deeds) को उसे देने के लिये उमे बाध्य किया 
Urt 

विनियमों के भनुसार tar के लिये, यदि वास्तव में वह पीडित यो, यही उपाय 
था कि वह परिषद्‌ के विरुद्ध गवनंर जनरल एवं काउन्सिल के समक्ष जौ चीफ काजी 
तथा मुपती की सहायता से सदर दीवानी भ्रदालत की हैसियत से काउन्सिल के निणाय 
के विरुद्ध प्रपील सुनते थे, अपील करती | प्रतएव बेत्रा ने गवर्नर जनरल वारेन 
हेस्टित्स से भ्रपील को भौर वारेन हेस्टिग्स ने पटना की प्राविन्सिसल काउन्सिल 
से स्पष्टीकरण माँगा | 

सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ग्रपील--बेवा ने हाल में स्थापित की गइ सर्वोच्च 
न्यावालय में ६,००,००० रुपये बतौर हर्जाने का दावा किया | बहादुर बेग ने इस 
दावे फे विरु विरोध किया भोर कहा कि न्यायालय को इस मुकदमे को सुनते का 
अधिकार नहीं था | परन्तु न्यापालप ने इस एतराज को इस प्राधार पर अस्वीकार 
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x | oot ¬: झारतीय विधि के इतिहात पर seine 


कर्‌ fen कि Lf प्रत्येक लगान अदा करने दाला sates परोक्ष रूप में हा का 
कर्मचारी है अतएव न्यायालय को. इस. मुकदमे को सुनने का घो कार राप था. 
काजी भौर मुफ्ती का “प्रतिवाद यह था कि उन्होंने भपने द a vid 
(Legal Superiors) के qw anui का पालन. करते Us Se ak 
(In Judicial Capacity) में देकर नियमित तौर पर क साचे 
उन्होंने जो feda बेवा के विद्ध दिया था वह उनके न्यायिक पा 
दौरान में दिया गया | भतः इसके लिए उन्हें दग्ड का पात्र नहीं व्ह 
= i ता हैं परन्तु .₹ ` ने इस. प्रतिवाद 
:. ` अह प्रतिवाद अत्यन्त न्यायसंगत लगता है परन्तु quei ने इस' भा 
fiat को महत्व at प्रदान किया d उन्होंने कहा--9०६ des bs 
“potest delegare (i. e. he who is delgated oan not deleg 


न्यायालय का निणंय--सर्वोच्च न्यायालय ने बेबा को ३००,००० रुपय 

बतौर ay तथा मुकदमें के खर्चे को डिग्री दे दी | परिणामस्वरूप — T 

:न्यामचारी (Bailiff) पटना गया तथा उसने बहादुर बेग = wee 

'मुफ्तियों को ड्यूटी पर से लौटते समय गिरफ्तार कर लिया | ate : : a 

^ar की जमानत देते तो उन्हें रिंद्दा किया जा सकता या | इसका परिणा iius 

fe व्यक्तियों ने (Native people) जो मालगुजारी को ra : 
प्रशासन में लगे हुये थे, कार्य बन्द कर देना चाहा बर्पोकि सर्वोच्च 


eu । liament) द्वारा «1 
feat , १७८१ में vele ` को व्यवस्थापिका (Parlier | 
मळी eae at (Amending, Act, of 179 D du होने मर 
ही इनको रिहाई हुई | | ver 
cau cwm मुकदमे के विवरण से-यह स्पष्ट हो जाता है कि सन्‌ पक pdt 

दांजलेख (Charter) के उपबन्यों के मुंताबिक न्याय प्रशासन का 


T कि इस केस :के कारण 
अन्तोषजनक नहीं था । दूसरी werd uq बात यह हुई Fara 
gets की iod को सन्‌ १७५३ ` के चार्टर को संशोधित करने की: गरज 
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सन्‌ १७५१ के ऐक्ट को पास करना पड़ा जिसमें यह उपबन्ध किया सया fie पटना ' 
केस के कैदियों को Governor General-in-Council gra gait की रकम 
की अदायगी के लिये जमानत दिये जाने पर जेल से रिहा कर दिया जाय. | .इस ऐक्ट 
में यह भी उपबन्ध किया था कि सर्वोच्च त्यायालय के निर्णायाँ के विरुद्ध अपील 
King-in-Council के समक्ष दायर की जा सकती थी, चाहे वे मियाद के बाहर 
ही क्‍यों न हो गये हॉ | 
निष्कष (Conclusion) 


पटना केस ने यह सिद्ध कर दिया कि प्राविन्शियल काउन्सिल ने अपनी : स्थिति 
को एक नाममात्र की निकाय (Nominal body) के स्तर तक मिरा दिया था भौर 
अपने समस्त न्यायिक कार्यों को स्वदेशी कातून के भ्रधिकारियों (Native Law 
Officers) wata काजी तया मुफ्तियो को सौंप दिया था । यह Tut विनियमों 
(Regulations) के विरुद्ध थी । सदर दीवानी भ्रदालत की कार्यप्रणाली भी 
बहुत ही भ्रनियमित थी । पटना केस का एक झौर प्रभाव यह हुमा कि ईस्ट इंशिडया 
कम्पनी के न्यायालयों में न्याय प्रशासन के कायं में लगे हुये सभी व्यक्तियों को विश्वास- 
हीन बना दिया । कम्पनी की न्यायिक प्रणाली में तुरन्त आमुल सुधार की झावश्यकता 
उत्पन्न हो गई। ` 


कम्पनी की किसी प्रदालत के न्याय प्रशासने के सर्वोच्च न्यायालय का यह 
हस्तक्षेप सरकार के लिए भ्रत्यन्त असंतोषजनक था | 


Wet qo— fu १७७३ के रेग्युलेटिंग ee ने ऐसे गवर्नर का निर्माण किया 
या जो स्वतः भ्रपनी कौंसिल के समक्ष असहाय था भौर एक ऐसी कार्यपालिका का 
निर्माण किया जो सुप्रीम कोटं के समक्ष शक्तिहीन थी”--इस कथन की विस्तृत 
विवेचना कीजिए | 3 
सन्‌ १७७३ के रेग्युलेटिंग ऐक्ट के प्रघोन स्थापित सुप्रीम: कोटं के शासन-काल 

लाडे मैकाले ने. क्यों “"मय का साम्राज्य”.कहा है ! सुप्रीम कोट तथा सुप्रीम कॉसिल 
के मध्य क्‍यों भौर किस भ्राघार को लेकर.विवाद उपस्थित gar | 


Q, 80. “The Regulating Act of 1773 created a Governor 
General who was powerless before his own Council and an Eaeou 
tive that was powerless before the Supreme Gourt.” Discuss fully 
this statement. a 


^ 


ens n 5.०५. जे क 
० 5४ DE Se ‘lr 
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७२ _ ... आरतीय विधि के इतिहास पर भरस्तोततर 


. * Why was the rule of the Supreme Court established under 
the Regulating Act, 1773, described by Lord Macaulay a s 
reign of terror ? How did the Supreme Court come into ०००४५४० 
with the Supreme Council ? 


गवनेर जनरल का उद्भव | 


भारतीय संवैधानिक विधि की रिपोर्ट के भनुसार रेग्युलेटिंग ऐक्ट, सन्‌ १७७३ 
तथा उसके बाद में घ्राने वाले राजलेख ने एक THAT जनरल, जो अपनी ही फेक 
में शक्तिहीत यर भर एक कार्यपालिका, जो सर्वोच्च न्यायालय के सामने क्षक्तिहीन थी, 
gt उत्पत्ति की xe कथन में सन्‌ १७७४ के चार्टर द्वारा उत्पन्न होने वाली समस्त 
क्रठिनाइयाँ परिलक्षित दै । 


सवोच्च न्यायालय का कानून 


; - : सर्वोच्च: न्यायालय सर्वभेष्ठ होने के कारण प्राथना न्यायालय एवं शान्ति 
equite के कार्यों पर भ्रपना नियन्त्रण रखती थी | इस झधिकार के फलस्वरूप 
सर्वोच्च न्यायालय को भ्रनेक परमाधिकारी समादेश (Prerogative. Writs) 
जारी करने का अधिकार था | जव-जब प्रशासन संस्था किसी विधि को चोट पहुँचाती 
अथवा किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंश्रता का प्रपहरण er क s 
: किया जाता था | इसने प्रशासन को नाराज hs 
ET den pid राजलेख (Charter) कौ अनेक झस्पष्टताओं six कमियों 
के: कारण सर्वोच्च न्यायालय एवं प्रशासन में इन्द्र उठ खडा FAT | 


` ` न्यायालय का अधिकार केत्र - 


सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सूकमता से परिभाषित नहीं किया गया था! 
` दोबानी तथा फौजदारी के सभी मुकदमों में सर्वोच्च त्यायासय को विस्तृत bud 
दिये गये थे । सर्वोच्च न्यायालय को कलकत्ता के बाहर ZS उल्लिखित व्यक्तियों T. 
afr wer His Majesty की प्रजा. ww«r उनकी नौकरी में cl 
व्यक्तियों एवं वे लोग जो भ्रपने को स्वतः त्यायांलय के क्षेत्राधिकार को ony m: 
के ऊपर क्षेत्राधिकार प्रयोग करने का अधिकार था | परन्तु ब्रिटिश प्रजा ( £e 
Subjects) at स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई थी | यह भी स्पष्ट न था कि ES : 
Subjects भोर Subjects of His Majesty) में = d dh 
झनुमात किया जाता था कि बंगाल, विहार, ठया उड़ीसा का एक सामात्य d 
प्रजा नहीं था भोर इसलिये वह सर्वोच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार के भत्दर 
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कलकत्ता को ब्रिटिश क्षेत्र माना जाता था प्रतः इसके निवासियों को ब्रिटिश प्रजा तथा. 
His Mrjesty की प्रजा भी माना जता था | अतः अनेक कठिनाइयाँ पैदा हो 
गईं | सर्वोच्च न्मायालय का यह इष्टिकोण था कि यदि किसी व्यक्ति के विरद कोई 
दावा किया जाता है तो वह सर्वोच्च न्यापालय के समक्ष उपस्थित होकर SATE क्रे 
तभी सर्वोच्च त्यामालय उसके मान्यता अथवा विधि की अनुकुलता को f À कर 
सकता था । यदि यह न्यायालय उसके प्रतिवाद को विधि के अनुकूल मा" Ad 
वह व्यक्ति न्यायालय क्षेत्राधिकार से मुक्त समा जावेगा भोर उस मामले में उसके 
विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जा सकती थी । - 

सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार कम्पनी की नौकरी में रहने वाले सभो 
व्यक्तियों पर था | परन्तु “नौकरी में? (employment) का ag भी स्पष्ट न था | 
सर्वोच्च काउन्सिल का यह मत या कि मालगुजारी को वसूली करने वाले व्यक्ति हो 
नहीं वल्कि जमीन्दार एवं किसान भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त ये 
परन्तु इसके विपरीत सर्वोच्च न्यायालय का यह मत था fe मालगुजारो वसूल करने 
वाले सभी व्यक्ति उसके क्षेत्राधिकार के प्रन्दर थे | सर्वोच्च त्यापालय का यह भी मत 
था कि किसान भी उसके क्षेत्राधिकार के अन्दर थे, क्योकि वे भी अप्रत्यक्ष रूप सेः 
कम्पनी की नौकरी करते थे | इस प्रकार दोनों के मध्य dud उत्पन्न हुम | 

रेग्युलेटिंग Uwe ने गवर्नर जनरल तथा काउन्सिल को कलकत्ता की प्रेसोडेन्सी 
की सैनिक तथा भप्रतैनिक शासन की शक्ति प्रदान को थो । साथ ही उन्हें बंगाल, 
विहार तथा उड़ोसा की शासन-व्यवस्था तथा मालगुजारी को वसूली की शक्ति भी 
प्रदान की थी । दूसरी तरफ सर्वोच्च न्यायालय को His Majesty की प्रजा के 
विरुद्ध सभी प्रकार के प्रपराघों तथा शिकायतों कों सुनने तथा उसके निर्णय का 
अधिकार प्राप्त पा। इस न्यायालर को उन प्रान्तों को His Majesty को प्रजा 
के विरुद्ध सभो दीवानी के वादों को सुनने तथा उसका निर्णय करने का अधिकार था| इस 
प्रकार कम्पनी ने बंगाल, विहार एवं उड़ीसा के प्रशासन के बोच सौमाद्कन करना 
चाहा। यदि बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा को Pater क्षेत्र नहीं माना जाता था तो सर्वोच्च 
न्यायालय को इस क्षेत्र में क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं करना चाहिये था | परन्तु इसके 
विपरीत ऐक्ट तथा चार्टर ने बह स्पष्ट रूप से भिर्भारित कर दिया था कि सर्वोच्च 
न्यायालय इस वर्ग के कुछ उल्लिखित वर्ग के व्यक्तियों पर क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर 
सकता था | इन सीमाओं फे विरोध के कारण संशयात्मक स्थिति पैदा हो गई । 

ब्रिटिश व्यवस्थापिका सभा (Parliament) ने सर्वोच्च न्यायालय को बंगाल 
में कम्पनी के कर्मचारियों को भातंकित करने की नीयत से स्थापित किया या, जिससे 
कि उनके हृदय में भय उत्पन्न हो सके भौर वे अपने को सीधे रास्ते पर रख सकं | 
फलस्वरूप सर्वोच्च न्यायालय एवं शासन के मध्य प्रनेक झगडे उठ खडे gti 
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m "7. ¦: आरतोय विधि के इतिहासं रे प्रनोत्तर 


oTi सच्‌ १७७४ में यहं gaan vend यो कि aafo न्यायालयः किस सीमा 
हक और कहाँ तक भोलगुजारी की ' बरसूलीं तथां कम्पनी के कार्यो में “हतप: कर 
सकतां था | सर्वोच्च न्यायालय ने उदार निर्वचन (Liberal interpretation) 
"के द्वारा इस प्रस्पष्टता का लाभ उठाया। इससे सरकार अत्यन्त es हो उठी | 
अतः सर्वोच्च न्यायालय झौर गवर्नर जनरल एवं काउन्सिल के मध्य संघर्ष 
. ‘fees mmi = | 
सर्वोच्च न्यायालय मालगुजारी वसूल करने वाले कम्पनी के नौकरों के सुकदमों 
“की सुनवाई करती थी । इसे गवर्नर जनरल एवं . काउन्सिल पसन्द नहीं करती थी । 
आतः दोनों में बिरोध पैदा हो गया जिसका परिपक्व रूप पटना केस कें रूप में 
-सामने श्राया । 
इस प्रकार रेग्यूलेटिंग ऐक्ट ने भारत में दो परस्पर 'विरोषी न्याय deni 
“उत्पन्न कर दीं] इनमें से एक कें ग्रधिकारों का स्त्रोत ब्रिटिश सञ्जाटू तथा पालि यामेण्ट 
ft तथा दूसरे के अधिकारों का स्त्रोत 'दीवान? की हैसियत से कम्पनी तथा मुगल 
arene थे | परन्तु फिर भी इन दोनों कें बीच क्या सम्बन्ध था यह स्पष्ट खूप से 
“परिभाषित नहीं था | 
रेग्युलेटिंग dee ने सर्वोच्च न्यायालय को गवरनर जनरल तथा उसकी काउन्सिल 
“के विरुद्ध बंगाल, बिहांर एवं उड़ीसा में किये गये राजद्रोह भौर महापातक के अलावा 
किसी भी अपराध के मामले की. सुनवाई का भ्रधिकार नहीं दिया। तो कया इसका 
-मतलब यह था कि सर्वोच्च न्यायालय गवर्नर जनरल तथा उसकी कौंसिल के सदस्यों 
“के विरुद्ध राजद्रोह प्रथवा महापातक के प्रपराधों का मुकदमा सुन सकती थी । इसके 
झलावा एक ने यह भी निर्धारित किया था कि गवर्नर जनरल अथवा काउन्सिल का 
"कोई सदस्द सर्वोच्च न्यायालय में किसी दावे, वाद या कार्यवाही कॅ सिलसिले में 
“गिरफ्तार या कारावासित नहीं किया जा सकंता था । गह बचत केवल: दीवानी के 
मुकदमों के लिये हो ठीक प्रतीत होती थी। THT जनरल तथा काउन्सिल का यह 
मंत थां कि सर्वोच्च न्यायालयः उनके द्वारा अधिकारी-रूप GP सम्पादित सार्वजनिक 
सयौं का संज्ञान (Cognizanoe) नहीं we- सकती ` थी.! इसने भी सर्वोच्च 
-न्यांयांलय एवं सर्वोच्च कौंसिल के मध्य संघषं: उत्पन्न कर Rb 


सर्वोच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च काउन्सिल 


सर्वोच्च न्यायालय और सर्वोच्च काउन्सिल के मध्य ` निम्नलिखित तीन संघर्ष 
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tT '(१) सब्ोच्च : न्यायालयः कम्पनी कौ 'नौकरी में: भालगुंजारी को, वसूली में - 
सगे हुये भंग्रेज तथा हिन्दुस्तानी झधिकारियों पर उनके द्वारा भालगुजारी की. वसूली 
के दौरान में प्रधिकारी को हैसियत से की गई ज्यादती अथवा भ्रष्टाचार के विषय में 
क्षेत्राधिकार का दावा करती थी | $e NET 

(m) सर्वोच्च न्यायालय का कम्पनी के न्यायिक अधिकारियों हारा मधिकारो 
रूप में सम्पादित सार्वजनिक ped के .सिलसिले में उनके विरुद्ध मुकदमे सुनने तथा 
उन पर विचार करने के प्रभिकार के प्रश्‍न पर दूसरा भगड़ा था | यह प्रष्न सर्वोच्च 
न्यायालय के सामने पटना केस के रूप में निर्णय के लिये भाया था । 

(३) यदि कोई व्यक्ति विहार, वंगाल भौर उड़ीसा या कलकत्ता के बाहर का 
निवासी था और उसका यह दावा था कि वह सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के 
ernie नहीं भ्राता, तो उस व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर 
इस प्रकार का एतराज करना होता था | इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय AFIT 
स्वदेशी लोगों पर क्षेत्राधिकार का दावा करती थी, जिससे कि उनके हारा जारी 
किये गये समादेशो (writs) के विरुद्ध व्यक्तियों को उसके क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध 
में जवाबदेहो उसके सामने उपस्थित होकर करनी पड़ती थी | 
^ aep ३१--ंगाल प्रान्त में भदालतों के पुनंसंघटन के हेतु प्रचलित को गयी 
वारेन हेस्टिग्स की सन्‌ १७८० को न्यायिक योजना की व्यक्त रूप-रेखायें क्या थीं ! 


Q, 91.. What were the salient features of the Judicial 
Plan of 1780, introduced by Warren Hastings with regard to re- 
organisation of the Adalat system in Bengal. 


उत्तर--पटना केस के फलस्वरूप इस प्रणालो d भन्य महत्वपूर्ण दोषों का 
स्पष्टीकरण हो गया । ६ प्रान्तीय परिषदे न्याय-प्रशासन के स्पान पर मालगुजारी 
को वसूली पर भ्रधिक ध्यान देती थीं | इसके ग्रतिरिक्त वे भारतीय प्रचलन से भनमिज्ञ 
होतें के कारण मारतीय न्यायाधीशों के ऊपर निर्भर रहते थे । वारेन हेस्टिग्स ने सम्पूण 
न्याय प्रणाली को नया रूप देने के लिंगे एक योजना का प्रचलन किया 1 इस नवीन 
योजना के ser लक्षण इस प्रकार हैं-- . E 


' न्याय ud मालगुजारी सम्बन्धी अधिकारों का पृथक्करण 

(ode अदालत की छः seed ६ विभागों Divisions), में 
स्थापित कर दी गई थीं | इसका सभापतित्व कम्पनी का प्रसंवदित (Covenanted) 
झंग्रेज अधिकारी करता था | ` (SE IC ig is 
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७६ : ` ` भारतोय विधि के इतिहास पर प्रश्नोत्तर 


- (२) दीवानी अदालत का न्यायाधिकार क्षेत्र प्रवेशीय कौंसिल (Provincial 
Council) से भिन्न एवं स्वतंत्र था । ` 
(३) ६ प्रान्तीय परिषदों को न्याय सम्बन्धी प्रधिकार सोपे गये थे परन्तु १७८० 
के पक्वात्‌ उनके अधिकारों को मालगुजारी की वसूली तक सीमित कर दिया गया.। 
उन्हें इसके werd में उठने वाले मामलों को तय करने का भ्रधिकार भी प्रास था। 


अपीलें 


(v) १,००० रुपये तक की मालियत के मुकदमों में दीवानी अदालत का 
निर्णय अन्तिम होता था । तत्पश्चात्‌ कलकत्ता स्थित सदर दीवानी Tate में ग्रपील 
की सुनवाई होती थी । 

प्रकीरण (Miscellaneous) 

(x) सन्‌ १७८० fo में सरकार ने प्रार्यना-पत्र प्रस्तुत करने वाले पर न्याय- 
शुल्क (court fees) लगा दी जिसकी भ्रधिकतम फीस ५ प्रतिशत WI न्यूनतम 
२ प्रतिशत होती थी | 

wr ३२--सन्‌ १७८० की योजना के गुण एवं दोषों की विवेंचना कीजिये 2 

0, 32 What were the ‘merits and defects of the scheme 
of 1780 ? i xs mra 
योजना के गुर 


उत्तर--सन्‌ १७५० की योजना का मुख्य गुण न्यायाधिकरण का प्रशासन 
से भलग हो जाना था | इसके पश्चात्‌ इन दोनों का्य-क्षेत्रो के लिये दो विभिन्न विभाग 
हो गये । दोवानो प्रदालत के द्वारा: न्यायाधिकरण एवं प्रान्तीय परिषद्‌ के द्वारा 
प्रशासन विभाग का संचालन होता या । x 

(२) नवीन न्याय-प्रशासन व्यवस्था पुरानी व्यवस्था से अपेक्षाकृत श्रेष्ठ थी 
क्योंकि नव-स्थापित दीवानी झदालतें अपना सारा समय न्याय-प्रक्षासन में ही व्यतीत 
करती थीं | 

योजना के दोष 

(१) दीवानी के मुकदमे में न्याय प्रशासन का सबसे बड़ा दोष अदालतों की 
संख्या की कमी थी | प्रान्तीय मुख्य-स्यलों पर स्थित ६ दीवानी भ्रदालतों को इस 
विशाल क्षेत्र के न्यायाधिकरण में लिस होना पड़ता था। भतः दूर से भने वाले 
व्यक्तियों को प्रत्यन्त कष्ठ का सामना करना पड़ता था । इत कष्टों से बचने के 
लिये प्रायः लोग त्मामायं प्राम ना-पत्र प्रस्तुत करने में उपेक्षा का व्यवहार रखते थे | 
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(२) छोटे-छोटे जमीन्दारो एवं स्थानीय भ्रधिकारियों को भेजें गये सुपरिन्टेन्डेन्ट 

के छोटे मुकदमों के ra ur लोगों की कठिनाइयों को कम नहीं कर सके | 
. 2) जमोन्दार १०० रुपये तक की मालियत के छोटे-छोटे भुकदर्मो का, 

जो उनके पास दीवानी प्रंदालत के दारा भेजे जाते थे, निर्णय, wat कार्य के लिये 
बिना किसी पारिश्रमिक को ग्रहण किये हुये माननीय न्यायाधीश की . हैसियत से करते 
थे | इस प्रकार जमीन्दार के द्वारा इन न्याय सम्बन्धी शक्तियों के दुरुपयोग करने का 
डर सदा यना रहता था । परन्तु इस प्रणाली से भी पक्षकारों को कोई लाभ न 
हो सका क्योंकि उन्हें कंम से कम एक वार दीवानी प्रदालत में जाता ही 
पड़ता था 1 

(v) दीवानी अदालत के सुपरिन्टेन्डेन्ट के पास इतना अधिक काम करने को 
रहता था कि वे उसे पूरा कर पाने में ग्रसमथ थे | 

प्रश्‍न ३२--सन्‌ १७५१ के भ्रधिनियम के wenig बया उपवन्ध किये 
गये थ ? 


९२-७2, What were the provisions of the Act of 1781 or Act 
of Settlement of 1781 ? 


उत्तर -रेग्युलेटिंग एंबट के व्यवहारिक प्रयोग से यह स्पष्ट प्रतीत होने लगा 
कि इससे प्रपेक्षित एवं संतोषजनक परिणाम की पाशा करना व्यथं है 1 कुछ दिनों 
के कार्यकाल में व्यवस्थापिका भी इसकी त्रुटियों से मली भाँति परिचित हो गयी। 
सन्‌ १७८१ में व्यवस्थापिका ने वंगाल में न्यायप्र्षासन को अवस्था का प्रवलोकन 
किया । उसी वर्षे एक संशोधित भधिनियम पारित किया गया जिससे रेग्युलेटिग 
ऐक्ट के दोष दूर हो गये | सन्‌ १७८१ का Ge सर्वोच्च न्यायालय (Supreme 
Court) के प्रधिकार के भनुचित प्रयोग के कारण नहीं पारित हुआ बरन्‌ प्रान्तीय 
अदालत (Provincial Court) भौर सरकार के मध्य उठने वाले झगडों से 
बचने के लिये gut} 

“Dissension hath arisen between the Judges and the 
Governor Genera] and Council and the minds of many inhabitants 
subject to the Government have been disquieted with fears and 
apprehensions and further mischief may possibly ensue from 
the said misunderstanding and discontents if a reasonable and 
suitable remedy be not provided." 


सन्‌ १७८१ के अधिनियम के उपबन्ध 
सन्‌ १७८१ के de की'काय-अणाली. निम्नलिखित गो-- 
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. . ५... सर्वोच्च त्यायालय के भ्रधिकार पर.रोक--गवनंर जनरल एव काउन्सिल 
सदस्य न्यायालय के न्यायाधिकरण में किसी भी we के झन्तगंत नहीं wu थे 
इसके भ्रतिरिक्त यह भी निर्दिष्ट था कि गवर्नर जनरल एवं काउन्सिल की लिखित 
झाला के अन्तगेत कार्य करने वाले व्यक्ति इस अदालत के समक्ष उत्तरदायी नहीं थे। 
परन्तु यह नियम भ्रंग्र ज निवासियों के ऊपर लागू नहीं होता था । वे इस भ्रदालत के: 
न्यायाधिकरण के अन्तगंत wie थे | 
२. मालगुजारी एकत्र करने वाले कलेक्टर--सर्वोच्च न्यायालय मालगुजारी 
वसूल करने के प्रथवा उसके सम्बन्ध में उठने वाले किसी मामले में किसो प्रकार का 
अधिकार नहीं रखता था | भूमि का मालिक होने के कारण कोई भी eater इस 
न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था| ; 
६३. दाम (inheritance) एवं व्यांपार सम्बन्धी मामले--कम्पनी के भन्तर्गत 
कार्य करने वाला कोई भी safia सर्वोच न्यायालय के न्यायाधिकरण में निम्नलिखित 
मामलों में विचाराथं प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था-- E 
—"In any matter of inheritance, succession to lands or, 
goodsor inany matter of dealing or contract: between partes 
except in, actions for wrongs trespass or. in civil suits by 
agreement of the parties” (Section 10). se ee 
` ४ दे में प्रशासित विधि--देक्ट_ को धारा १७ के अनुसार कलकत्ता निवा- 
सियों के समस्त मामलों में इस अदालत को न्यायाधिकरण का प्रधिकार प्रात था V. 
दाय (inheritance) वसीयत, किराया, सामान, uga एवं दो व्यक्तियों के मध्य. 
सम्बन्ध का निश्‍चय मुस्लिम विधि एवं प्रचलन के भुसार! Gentus को Gentus 
विधि एवं प्रचलन wge भर जहाँ एक पक्ष Gentus भौर एक पक्ष मुसलमाल.. 
रहता था वहाँ प्रतिवादी व्यक्ति की विधि एवं प्रचलन के पनुसार विचार किया. 
जाता था | E 
p ५. इस Uwe को घारा १८ परिवार के पिता.के अधिकारों एवं wed को. « 
निर्दिष्ट करती भी | भपने परिवार के सम्बन्ध में उनके भ्रधिकार व्यक्तिगत विधि के 
लावते O leder ce के ORE 
o geata १३ में यह भिदेश था कि सर्वोच्च न्यायालय के अन्तर्गत , 
' पारित होने वाले किली नियम को देशवासियों के घम एवं प्रचलन के विपरीत नहीं 
E ps के भ्रन्य उपबन्ष--ऐक्ट को धारा २० ते दीवानी मुकदमो की अपील 
के सम्बन्ध में गवर्नर जनरल-एवं काउन्सिले से संगठित. सदर दीवानी (भदालत के 
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ग्रधिकारों की घोषणा कर. atl यह . प्रदालत अभिलेख त्यायालग (Gourt cf 
Records) को भी हैसियत से भी कार्य करती थी। दोवानी. के, चन मुकदमों 
जिनको मालियत ५००० पौंड से ऊपर थी, को सञ्जाट के समक्ष miter हो सकती यी! 
इसके झतिरिक्त सभो मामलों में उसका निणंय भ्रत्तिम या ।. ; 


८. गवनर जनरल एवं उसकी कौसिल का न्यायालय मालगुजारी की वसूली 
के दौरान में किये गये सभी अपराधों, भ्रधिकारों के gadi एवं बलात्‌ भ्रपहरण 
आदि से सम्बन्धित मुकदमों की सुनवाई के लिए सक्षम था | (घारा २२) र 


t. ऐक्ट की घारा २४ के अनुसार देशी भ्रदालतो में न्यायाधिकरण के लिये 
नियुक्त अधिकारी एवं इन श्रदालतों की erent से पारित होने वाला कोई कार्य . सर्वोच्च: 
न्यायालय के भ्रधिकार-क्षेत्र में नहीं भ्राता था | 

` fe. यह ऐक्ट गवनंर जनरल एवं काउन्सिल को प्रान्तीय भ्रदालतों एवं परिषदों 
के लिये नियम पारित करने के ग्रधिकार प्रदान करता था । इन नियमों की एक 
प्रतिलिपि Court of Direotors एवं (Secretary of State) जिन्हें दो 
वर्ष के अन्दर उसे. संशोधित एवं परिष्कृत करने का अधिकार था, को भेज दी 
जाती थी | आह जि icq : - 

११. अंग्रेजों के ऊपर भी सर्वोच्च न्यायालय का धिकार लागू होता था । 

१२. ऐक्ट कौ धारा २६ के प्रनुसार किसी भी मजिस्ट्रेट को नजरबन्द भ्रथवा 
जमानत के लिये केद नहीं किया जा सकता था, जव तक बह नोटिस के उत्तर में 
उपस्थित होने से इन्कार न कर दे | : i 

१३. ऐक्ट की धारा २७ के भ्रन्तगंत पटना केस के सभो . पभियुक्त बरी करः 
दिये गये भौर उनके विरुद्ध घोषित odds कम्पनी के द्वारा warp किये जाने को 
आज्ञा gi EX bp 

- १४. ऐक्ट को धारा २ के भ्रनुसार गवर्नर जनरल!एवं काउन्सिल की लिखित 
जञा के uere कायं करने वाले व्यक्ति दीवानी एवं फौजदारी के मामलों में जिप्मे- 
दार घोषित नहीं किये जा सकते थे | : 

१५. गवनेर जनरल एवं काउन्सिल एवं उनकी MAT पर कार्य करने वाले 
किसी अधिकारी के विरुद्ध इंगलेंड की झदालत में प्राथंना-पन्न भेजा जा सकता था। ` 

१६. सन्‌ १७७४ के राजलेख (Charter) qi Wafer tee के झनसार 
निमित, सर्वोच्च. न्यायालय में भ्रंग्रेजी विधि का प्रसासन था । दीवानी के मुकदमे के 
सम्वन्ध में कलकत्ता में बसने वाले हिन्दुभ्रों भौर मुसलमानों के ऊपर लागू होने वाली 
विधियों का स्पम्टीकरण नहीं हुआ था| मोफस्सिल् में उन पर कुछ मामलों में जो 
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धर्म और जाति से सम्बन्धित थे, व्यक्तिगत विधि (Personal Law) लाग्न होता 

“था । सन्‌ १७८६ के ऐकट के थन्तगंत वही स्थिति Mi सें: निवास- करने वाले 

1 mi. "a थी p Carer १७ एव १८) ` ESI 
E श्का ie कलकत्ता स्थित सर्वोच्च न्यायालय के भ्रधिकार 
urs की घोषणा मात्र. ही नहीं. करता था, वरन्‌ यह व्यवस्थापिका के कार्यों का मी 
संपादन करता था । मवनंइ.जनरल'एवं काठस्मिल के व्यवस्थापिका सम्वन्धी अधिकार 
उन सभी grat एवं बन्धनो से उन्मुक्त थे जिन्हें रेग्युलेटिंग ऐक्ट ने कलकत्ता में 
उनके व्यवस्थापिका सम्बन्धी भ्रधिकार पर लाद रखे थे | 


प्रन ३३--सन्‌ test में इम्पे के द्वारा प्रारम्भ को गई योजना का qu . 


न was the scheme of 1781 introduced by Impey 
, ,” उत्तर--हम्पे ने भ्रदालतों की संख्या की कमी को पूरा करने के लिये दीवानी 
अदालत की संख्या ६ te तक बढ़ा दी। त्यायाधिकरण एवं प्रशासन का अन्तर 
-बना रहा । यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि दीवानी अदालत के न्यायाधीश का 
झधिकारक्षेत्र मालगुजारी वसूल करने वाले विभाग के भ्रधिकारक्षेत्र से पूर्णतया 
“भिन्न था | दौवानी भ्रदालत के सुपरिन्टन्डेत्ट को मालगुजारी की वसूली से सम्बान्धत 

: में करना पड़ता था | e] 

T T प्रदालत के द्वारा fda के लिये भेजे गये १०० qo तक की 
-भोलियत के मुकदर्मो का निर्णय जमीन्दार दीवानी wares के «rude को eu 
-संशोधित, स्वीकृत भ्रथवा अस्वीकृत करने के लिये भेज देता था। यह छोटे-छोटे 
-मुकदमों में निय पाने एवं दूर से आने में कठिनाई प्रनुभव करने - वाले लोगों के 
-लिमे सुविधाजनक प्रणाली थी। 

3 ३. कुछ मुकदमों के निणंय में हिन्दू एवं मुस्लिम विधि झपनाई गई I परन्तु 
gat मुंकदमो में जहाँ कोई स्पष्ट प्रणाली प्रचलित न थी, न्याय, साम्य एवं सदूविवेक 
(equity and 000806705) के प्राघार पर न्याय होता था । सन्‌ १७८ १ 
z ya Ui within the Jurisdiction of the . Mofussil 
Diwani Adalats, for which no specific directions are hereby 
हि given the respective Judges thereof do act according to Justice, 
equity and good conscience.” 


v. सन्‌ १७८१ की योजना में दीवानी प्रदालत में प्रचलित प्रणाली कामी 


निर्धारण किया गया था । इसको स्थापना सस्ती, gut, निष्पक्ष एवं efter न्याय- 


वारित करने की व्यवस्था करने के agers की गयी थी | 
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५. wq १७८१ की योजना के भ्रन्तर्गत सदर भ्रदालत के सुधार के लिये कुछ 
नियम बनाये गये | इसके कार्य भ्रधिकार एवं क्षेत्राधिकार के बारे में स्पष्ट uw 
किये गये थे । 


सदर दीवानी अदालत के कार्य 


सदर दीवानी झदालत निम्नलिखित कार्यों को संपादित करती थी-- 

१. अपील सस्वन्थी न्यायाधिकार--निम्न भ्रदालतों के निर्णय के विरुद्ध उन 
मुकदमों की सुनवाई का, जिनको मालियत १,००० Wo तक की होती थी, भरपील 
सुनने का अधिकार था t 

२. मौलिक--गवर्नर जनरल एवं काउन्सिल के द्वारा निर्दिष्ट दीवानी के 
gaat की सुनवाई एवं उसके निर्णय के लिये यह भदालत भ्रषिकत थी । 

३. नियंत्रण एवं प्रधीक्षण--घोटी दीवानौ प्रदालतों के ऊपर इनंका नियंत्रण 
रहता था मौर यह अदालत उनके ग्रघीक्षण के लिये प्रधिकृत थी | यह समस्त स्याय= 
प्रणाली पर भपंनी गिद्ध इष्टि जमाये रखती थी । यह मोफस्सिल दीवानी प्रदालत के 
न्यायाधीशों को उनके गलत भाचरण के लिये पदच्युत कर सकती थी ate किसी 
goat को भ्रन्तिभ निर्णयं के feit verte जनरल एवं काउन्सिल की धदालत में भेज 

थी। 
ii ओफस्सिल क्षेत्र के न्याय प्रशासन में किये गये उपयु क्त सुधार इम्पे के द्वारा 
जांरी किये गये ये उस समय वे सदर दीवानी भ्रदालत एवं सर्वोच्च न्यायालय के 
ger न्यायाधीश थे । सतू १७८० के अक्टूबर माह में वारेन हेस्टिग्स ने उन्हें सदर 
दीवानी भ्रंदालत का मुख्म न्यागांधीश नियुक्त किया थां। घे इस पद पर केवल दो वर्षो 
तंकं कार्यरत रहे । इस काल में उन्होंने अनेक लाभकारी कार्य किये तथा भनेक दोषो 
को दूर किया | उनके कारणं न्याय-प्रणाली प्रत्यन्त प्रभावशाली एवं नियमित हो 
गई । भारत में उन्होंने सर्वप्रथमः दीवानी के मुकदर्मो की प्रणाली को eas करने 
का प्रयत्न किया । उनका यह कार्य भ्रत्यन्त महत्वपूर्ण था। परन्तु दुर्भाभ्यवधां wg 
वापस बुला लिया गया । प्तः उन्हें सत्‌ १७८३ ६० में भोरत छोड़ देना पड़ा | 
यदि वे भारत में संदर दीवानी भ्रंदालंतों के get न्यायाधीश की हैसिंगंत से कुछ दिन 
रहे होते तो यहाँ remonter पति सुषंर गई होती । = 

Q. $4. What were the reforms made in the Criminal 
Judicature in 1781 by Hastings ? 

प्रश्‍न ३४- फौजदांरी न्याय-प्रशासन को प्रणाली में वारिन Bikers ने सत्‌ 
१७८९१ में war सुधार किये थे 7 i 

& 
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, : उत्तर--सदर निजामत अदालत कलकत्ता से फौजदारी के मुकदमों के सम्वन्ध 
में अपने अधिकारों का प्रयोग करती थी परन्तु सच्‌ १७७४ के चार्टर के अन्तर्गत 


. सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के पश्चात्‌ सरकार सदर निजामत अदालत के अधिकारों 
FART करना अपना घ्धिकार समझने लगी | भ्रतः सरकार ने सत्‌ १७७५ में 


सदर निजामत अदालत का दफ्तर कलकत्ता से हटाकर भुशिदावाद कर दिया । इस 


- झदालत को मोहम्मद रजा खाँ नियन्त्रित करते थे। उनका नियन्त्रण werd ढीला 


या | प्रतः फौजदारी के न्याय-प्रशासन क्षेत्र में अनेक त्रुटियाँ पैदा हो गई। भि० जैन 
ते निम्नलिखित vedi में इस समय की दक्षा का वर्णन किया है--- 


“The criminal courts became instruments of torture in ‘the 


. hands of .unscrupulous officers, There was no machinery to 


bring the offenders to book. Innocent persons were punished 
whereas the guilty escaped with impurity A pitiable and miser- 
able state of affairs prevailed in the criminal courts. "' 
: सुधार 

मोफस्सिल दीवानी भ्रदालत के न्यायाधीदा भ्रथवा प्रबन्बकर्त्तारशरो की नियुक्ति 
मजिस्ट्रेट,की हैसिगत.से मो की जातो थी । संदिग्ध व्यक्तियों को जाँच करना, 
उन्हे बन्द करवा देना, अपराध के' लिखित आरोप-पन के साथ उन्हें निकटतम 
मोफस्सिल निजामत ग्रदालत (Adalat) में सुनवाई एवं निर्णय के लिये भेजना - 
उनका कार्य था । मजिस्ट्रेट को अपराधियों की सुनवाई का कोई भ्रधिकार नहीं था । 
उन्हें केवल सुपुर्दगी का भ्रधिकार था; सम्‌ test में वारेन हेस्टिग्स ने फौजदारी 
सम्बन्धी न्याय एवं विधि के कत्र में अनेक सुधार किये । ; 

, बारेन हेस्टिग्स ने देश की फौजदारी से सम्बन्षित भ्रदालत में न्याय-अणासन ' 
के लिये कलकत्ता में एक नवीन विभाग की स्थापना कर दी थी । इस विभाग का 
प्रधान (Rememberancer of Criminal Courts) के नाम से प्रसिद्ध 
था:। यह AIT पास प्रनेक फोजदांरी भ्रदालतो और मजिस्ट्रेट को भेजे जाने जाने वाले 
रपट का भभियोग-फलक रखता था | (Rememberancer) का कार्य रपट को 
समझना, एवं उसका तत्व (Extracts) निरूपित करना चा । 

इस प्रकार न्याय-प्रणासन के क्षेत्र में यह सुधारात्मक कार्य तब तक किये जाते 
रहे जब तक लाड कार्नवालिस (Lord Cornwallis) ने इस प्रणाली को 
पूर्णतया समाप्त करके इसके स्थान पर सतु १७६० में फौजदारी से सम्बन्धित त्याय- 


प्रशासन के लिये एक नवीन योजना की स्थापना नहीं कर दी। 
0. 35. Write a note on the impeachment of Warren 


प्रवत ३५--बारेन देस्टिग्स के महाभियोग पर एक लेख लिखिए। _ 
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प्रदालत प्रणाली (१७०२ १७८६) वारेन हेस्टिग्स ev 


उत्तर-सच १७७३ के Vater ऐक्ट ZEN IE को वारेनं 
हेस्टिग्स की नियुक्ति गवर्नर जनरल की हैसियत से हुई । हेस्टिग्स इस पद पर सच १७८६, 
तक यने रहे । जब हेस्टिग्स वापस इंग्लेर्ड पहुँचे तव वे पकड़ लिये गये भोर तत्परचात्‌ 
जेल में डाल दिये गये; उनकी सम्पत्ति जब्त कर लो गई | ४ ate सन्‌ test को 
ब्रिटेन की पालियामेन्ट के समक्ष उनके ऊपर आरोप लगाये गये । ह 

हेस्टिंसस के विरुद्ध लगाये गये भारोप--४ झप्नेल aq १७८६ को उनके ऊपर 
अल ९ भारोप लगाये गये । ये भ्रारोप कोर्ट प्रा डाइरेक्टर्स का phe, बंगाल 
के दीवान झर चेतसिह के साथ किये गये पवित्र भ्रनुवन्थ का प्रतिक्रमण, www के 
नवाव के केस में भ्याम एवं समानता के विरुद्ध आचरण, फरु'खाबाद के नवाब के 
साथ होने वाले व्यवहार में कतिपय संशोषन पादि से सम्बन्धित ये । १२ भप्रेल सु 
१७८६ को हेस्टिस्स के ऊपर फिर १० भ्रारोप. लगाये गये | २८ अप्रेल झर ५ मई 
WW १७८६ को उनके ऊपर फिर दो घारोप लगाये गये । उनके विरुद्ध कुल «met 
की संख्या २२ थी । 

वारेन हेस्टिंग्स के मुकदमे की सुनवाई--१३ फरवरी सपं १७८८ को 
वेस्ट मिनिस्टर हाल में इनके मुकदमें की सुनवाई हुई । इस geet की सुनवाई सरयन्त 
ऊँची हैसियत के लोगों द्वारा को गई । हाल पूर्णतया भरा हुमा या । हेस्टिग्स कुछ 
काल तक खड़े रहे पर बाद में उन्हें एक कुसी X IE EN EL 
` दी I 88.02 3 

सफाई पक्ष की बहस वारेन हेस्टिग्स के वक्तव्य के साथ ही साथ २ जून 
१७६९ को प्रारम्भ हुई। अपनो बहस के अन्त में उन्होंने कहा-- be 

` “To the commons in England, in whose name I am arraigned , 
for desolation of provinces of his dominion in India, I dare to 
reply, that they are and their representatives annually persist in; | 
telling them so, the most flourshing of all the states in India it was 
I who made them so, : 
` “The valours of others acquired, enlarged and gave shape and 

consistency to the dominion which you had there. I prescryed it, 
Isentforth itsarmies with an effectual, but economical hand 
~ through unknown and hostile regions, to the support of . your 
other possessions, to the retrieval of one from degradation and 
dishonour, and of the other from utter loss and subjection, I 
maintained the wars which were of your formation or that of 
others not of mine. I won one member (the Nizam) of the great 
Indian confedency from. it by an act of reasonable restitution 
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sv भारतीय विधि के इतिहास qx प्रश्नोत्तर 


with another ( Moodajec Bonsla ) T made a secret intercourse and 
converted him into friend ; a third (Madajee Sindia) I drew off by 
diversion and negotiation, and employed him as the instrument of 
peace, when you cried out for peace and your cries were heard by 
those who were the object of it, I resisted this, and every other 
species of counteraction, by rising in my demands and I accomp- 
lished a peace, I hope everlasting one, with one great state (Maha- 
rattas) and at least afforded the efficient means by which a peace, 
if not $6 durable nioré seasonal at least was accomplished with 
another (Tippdo Sultan). 
‘J gave you all and you have rewarded me with confiscation, 
disgrace and a life of imprisótin ent.” 

३३ GRE संत १७९५ को वारेनं हॉस्टिग्स कों निर्दोष घोषित करं दिया गया । 

समालोचना--इस मुकदमें में ६ माह से भेधिक लग गये । प्रभियोग-पक्ष को 
प्रपना-झपना TH प्रस्तुत करने में ६० दिन लगे जब कि. सफाई पवा को २२ दिन लग 
गये | सबूत के लिये aret को उपस्थित करने में प्रभियोग पक्ष कों ५१ विन vix 
सफाई पक्ष को ९१ दिन लेंगे । इसका faga भी निष्पक्ष ढंग से घोषित किया gat 
नहीं माझूम होता । इसके कारण निम्नलिखित 1— 

(९) House of Commons की कमेटी की रिपोर्ट के प्रनुसार-"१ the 
present trial the Judges appear to your committee, not to have 
given Judgment on points of law, stated as such, but to have 
in effect, tried thé cause, in the whole course of it with one 


. instance of the contrary. The Lords have stated no question of 


general law, no quéstióri on the construction of an. Act of Parlia- 
ment, no question conterning the practice in the court below. 
they put the whole gross case and matter in question with ; all 
ils circumstances, to the Judges. they have for tlie first time 
démanded of them what particular person, paper or document 
ought or ought not to bé produced before them by the Managers 
fot the Commons of Great fBritain........... Lhe operation of this 
giéthod is, in substance, not only to make the Judges master of 
the whole process and conduct of the tial; but through that 
meditim, to transfer thèm the ultiinaite Judgement of the cause itself 
atid its merits.” 


साक्ष्य के लिये प्रपताया जाने माझा काढून «gram ठीक न था | 
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३. बयान खास में पूछा जाने!वाला सवाल जिरह पर पूछने पर भ्रयवा भ्रन्य 
ढंग से साक्ष्य के रूप में रहने पर लाडं उसे छाँट देते थे । 

v. qa (Burke) ने इस wee आचरण को भोर संकेत करते हुए कहा कि 
are न तो रोमन कानून द्वारा और म वेस्टमिनिस्टर हाल में किसी निम्न प्रदालत कें 
नियमों द्वारा प्रनुवन्धित थे । केवल व्यवस्थापिका (Parliament) का कातून उनके 
उपर लागू था । 
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अध्याय k 


कार्नवालिस, सरजान शोर, वेलेजली एवं विलियम बेन्टिन्क के न्यायिक 
सुधार 


(Judicial Reform of Cornwallis, Sir John Shore, 
Wellesly and William Bentinck ) 


0. 36. What were the reforms iintroduced by Lord Corn- 
wallis in the Judicial system of British India ? Did he overhaul the 
machinery of Justice and laid the foundation of existing system 
(1787—1793) ? 

प्रश्‍न ३६--अँग्रेजी राज्य के wende भारत में लाड कार्नवालिस के न्याय 
सम्बन्धी सुधारों का वणुन कीजिये । सनु १७८७-१७६३ के मध्य प्रचलित न्याय- 
प्रशासन को उसने किस सीमा तक संद्योषित किया ? 

उत्तर--सत्‌ १७८६ के सितम्बर महोने में लार्ड कात्ंवालिस भारत के गवर्नर 
जनरल के रूप में यहाँ प्राये । उनके प्राने का उद्देश्य निम्नलिखित wed से स्पष्ट हो 
खाता &—-'"To establish permanent rule for the settlement and 
collection of revenue and for the administration of Justice founded 
on the ancient laws and local usage of the country.” 

wd १७८६ से ay १७९३ के कार्य-काल में इन्होंने भारतीय न्माय-प्रशासन 
संस्थाभों के बारे में ठोस कार्य किये । बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा को न्यागप्रणाली को 
पूर्णतया नया कलेवर प्रदान किया गया । भारत में प्रथम बार Rule of law के 
सिदान्त को लागू किया गया । उनके द्वारा भनेक सुघार WW १७८७, १७९० भ्रौर 
१७९३ में किये गये । मद्रास एवं बम्बई में उनके द्वारा किये गये सुधारों को आदर्श रूप 
समझा जाने लगा । 

१. सन्‌ १७८७ का सुधार--(क) wq १७८७ की न्याय-योजना. के भ्रनुसार 
मालगुजारी एवं न्यायालय की कार्यप्रणाली पूर्णतया धलग-भ्रलग कर दो गई थी। 
प्रणाली में सादगी एवं कुशलता तथा दक्षता लाने के लिये एवं व्यय को ध्यान में 
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कार्नवालिस, सर जान शौर, वेलेजलो एवं विलियम dew के न्यायिक सुधार ६७ 


रखकर इन,दोनों को मिला देना भ्रावद्यक प्रतीत होता था । सत्‌ १७८७ के सुधार का 

उद्देश्य व्यय को नियमित करना था, क्योंकि कम्पनी की भ्राथिक स्थिति उस 
- समय अच्छी न थी । लार्ड कार्नवालिस.ने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये जिलों को संख्या 
घटा दो, प्रत्येक जिले का क्षत्र भधिक विस्तृत कर दिया भोर उनके प्रशासन के लिये 
नियुक्त कर्मचारियों का वेतन बढ़ा दिया । 


सन्‌ १७८७ के सुधार के आदर्श रूप निम्न अकार हैं +-- 


(ख) भालगुजार; सम्बन्धित सुधार--(१) जिलों की संख्या १६ से घटाकर 
२३ कर दी गई झर प्रत्येक जिले में कम्पनी का एक प्रसंवादत (Covenanted) 
अधिकारी नियुक्त कर दिया गया । यह भधिकारी कलेक्टर के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 

(२) कलेक्टर का कार्य केवल मालगुजारी एकत्र करना ही नहीं था वरप वह 
तत्सम्बन्धी झागड़ों में निम भी प्रदान करता था d 


(य) दीवानी संर फौजदारी सम्बन्धी सुघार--(१) मोफस्सिल . दीवानी 
झदालत में कलेक्टर न्यायाघीश की हैसियत से कार्य करता था | इस प्रकार वह 
दीवानी के मुकदमों में जन साधारण की सुनवाई करता था । 

(२) कलेक्टर जिले में मजिस्ट्रेट की हैसियत से भी कार्य करता था । इस 
प्रकार सभी संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ कर उन्हें जाँच एवं निर्णय के लिये मोफस्सिल 
निजामत भ्रदालत में भेजना उनका कर्तव्य था । 

३. इस प्रकार कलेक्टर को तीन कर्तव्यों को सर्वथा पृण क-पृथक तीन हैसियत 
से पालन करना पड़ता था । वे उन कर्तव्यों को एक में मिलाकर प्रयोग नहीं खा 
सकते थे । aq १७८९ में प्रदत्त दंडनायक (Magistrate) के भ्रधिकारों से दीवानी 
अदालत के न्यायाघोध़ वंचित कर दिये गये atc ये अधिकार कलेक्टर को सौंप 
दिये गये । 

v. लाड कार्नवालिस ने मजिस्ट्रेटो को छोटे-छोटे gei को सुनने भोर 
उसके निर्णय का प्रधिकार दे रखा था । ।वह शारीरिक दरड के रूप में १५ कोड़ों 
झौर १५ दिन के लिये कैद की आज्ञा सुना सकता था । गम्भीर मुकदमे pd 
मोफस्सिल निजामत प्रदालत को भेज दिये जाते थे। 

(च) पपोल--१. कलेक्टर के निर्णय के विरुद्ध कलकत्ता स्थित राजस्व परिषद्‌ 
(Board of Revenue) wat माल की भ्रदालत में प्रपील की सुनवाई एवं उसमें 


निर्णाय प्रदान कर सकती थो । एक निर्णय के विरुद्ध एक ote गवर्नर जनरल एवं 


wife की भ्रदालत में की बाती थी । 
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२ १,००० Wal से भ्रधिक मालियत के सुकदमों में मोफस्सिल दीवानी 
प्रदालंत के निर्णंग के Foren सदर दीवानी प्रदालत में अपील की जा सकती थो । 


६. ५,००० trap भ्रथवा इंससे अधिक मालियत के मुकदमें में संदर दीवानी 
अदालत कै निर्णय के विरुद्धं एक win (King-in-Council) के न्यायालय में 
को जा सकती थी । 


५. संदर दौंवानी ग्रवालत को संगठन गवर्नर जनरल एवं परिषद्‌ (Council) 
के सदस्यों को मिलाकर होता या, इन लोगों की सहायता के लिये मुख्य काजी, मुख्य 
grit, दो मौलवी site पंडित रहते थे । इनका कार्य हिन्दू झर मुस्लिम विधि की 
व्याख्या करना या । 


(छ) रजिस्ट्रार के ee की स्यापना--मोफस्सिल दीवांनी भदालत के कर्तव्य 
को पूरा करने में कलेक्टर की सहायता कै लिये रजिस्ट्रार (Registrar) नामक 
एक सहायक भ्रधिकारी की नियुक्ति की गई । २०० स्मया तक की मालियत के सुकदमें 
निर्णय के लिये मोफस्सिल दीवानी भ्रदालत के न्यायाधीक्ष रजिस्ट्रार के पास भेज 
सकते थे । रजिस्ट्रार के निर्णाम को भ्रन्तिम रूप देने के लिये न्यायाधीश जो कलेक्टर 
कहलाता था, भपने हस्ताक्षर करता या । 


(ज) समालोचेना---*106 scheme of 1787 was retrogate step a 


executive functions -had been affected. This wax a ae kble 
achievement, which however, was annull | jn 1787. `The Co. € 
in the district iby virtue of holding various posts, वार छ 
powerful, However, this combination, as stated by : i 
"powers in the hands of the collector proved too great and eli 

ted fresh provisions in 1793. ” 


e का सुधार--सत्‌ १७८७ सें दीवानी के सम्बन्ध में सुधार करने 
ला आलोक त्ते Se में फौजदारो के सम्बन्ध में , सुधार किये । 
यह स्पष्ट था कि तत्कालीन फौजदारी की urat से बंगाल, विहार एवं उड़ीसा के 
लोगों के प्रति उचित न्याय नहीं हो पाता था । सभी भ्रोर घूस एवं भ्रष्टाचार का 
बोलबाला था । इस प्रणाली के भ्रन्वर्गत मुकदमे का निर्णय होने में रों लग जाता 
था fro जैत ने प्रपनी पुस्तक (Outlines of Industrial History) में 
लिखा है कि 
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‘The prevailing system for the administration of criminal 
Justice was entirely useless, futile and rotten to the core Lord 
Cornwallis himself admitted that, the administration of criminal 
Justice is oppressive, unjust, and beyond measure corrupt.-. s.. --- 
Whilst we call ourselves sovereigns of the country, we cannot 
leave the lives, liberty and property of our subjects unprotected. 

२. संदंर निजांमत warte mx लिजामत अदालत जो वारेन हेस्टिग्स के 
भय में कलकत्ता से हटकर गुशिदांबांद चलौ गयी थी फिर कलकत्ता वापस भा गयी । 
इसकी aes dum में कम से कम एक att होती थो । यह भ्रदालत अपने समस्त 
कार्यों का लेखा-जीसा भी रखती थी | यह fade जनरल एंव कौंसिल की भ्रदालत 
में दया (Mercy) के लिये भो सिफारिस करं सकती थी । संदर निजामत प्रदालत 
qx नवाब का भधिपरंमं पूर्णतया TATE कर दिया गया था । इस प्रकार इसके सदस्य 
गवर्नर जनरल एवं उसके सदस्यगण होते थे। उनकी सहदोयतार्थ ger काजी एवं 
दो मुफ्ती नियुक्त होते थे, जो उस वातांवरण में लागू होने वाले कानूनों की व्याख्या 
किया करते ये । यहाँ प्रचलित न्याय-पद्धति के अन्तर्गत सर्वप्रथम निस्न अदालत z 
सदर निजामत प्रदालत को भेजे गये मुकदमों में मुख्य काजो एवं मुपतो महे देखते थे 
कि निम्न भ्रदालत के दारा दिया गया दंड (फतवा). साक्यों एवं विधि के भ्रनुरूपं 
है प्रथवा नहीं । तत्परचात उसे गवर्नर जनरल एवं कॉसिल के पास भ्रन्तिम निर्णय के 
लिये भेज देव थे । 

३. wur न्यायालय (Courts of Circuit) —giear स्पायाधिकारियों 
द्वारा प्रशासित पहले की फौजदारी भदासतों को समाप्त करके उनके स्थान पर 
दार चक्रमण न्यायालयों (Court of Circuit) की स्थापना की गई । इन 
अंदोलतो में कम्पनी के प्रसंवदित अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी | इसके 
सहायतार्ष काजी एवं मुफ्ती भी नियुक्त होते ये! गंवर्नरः जनरल org किसी समय 


पदच्युत s 88 
चार मागो में ate दिये गये । प्रत्येक भाग (Division) में एक चक्रमण न्यायालय 


(Court of circuit) की स्थापना कर दी गई । काजी झर मुफ्ती फतवा पढ़ते 
प्रौर साथ हौ साथ विधि की व्याख्या करते ये । चक्रमण न्यायालय के न्यायाधीश इस 


ipe के gest को यदि न्यायाधीश काजी भौर मुफ्ती ढारा पारित निर्णय 
से भ्रसंतुष्ट होते ये, तो सदर निजामत भदालत में भ्रन्तिम निर्णय के लिये भेज | 
देते थे ॥ j 
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प्रत्येक चक्रमण न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार में विभिन्न स्थानों में न्यायार्थ 
दौरा करती रहती थी । : 


v. सजिस्ट्रेट aa जिले में मजिस्ट्रेट को कलेक्टर के 
भ्रधिकार भी प्राप्त ये । उन्हें डाकुम्रों, चोरों, संध लगाने वालों एवं शांति भंग करने 
वालों आदि को पकड़वाने का भ्रधिकार प्राप्त था । उन्हें भ्रपराधियो की जाँच करने 
का एवं केद करने का अधिकार प्राप्त था । प्राथमिक कार्यवाई के पश्चात्‌ भो यदि 
माजस्ट्रट अभियुक्त को निरपराष. समझता था तो उसे छोड़ देने का उसे पुरा 
प्रधिकार था | हंगामा, हमला, गालो भ्रादि छोटे-छोटे 'भ्रपराषो में मजिस्ट्रेट भभियुक्त 
को स्वयं दंडित कर देता था । यदि वह ब्यक्ति गम्भीर प्रपराघ का ग्रभियुक्त समझा 
जाता था तब उसे जेल में भयवा मुकदमें की प्रकृति के अनुसार जमानत पर रक्खा 
जाता था भर उसकी सुनवाई चक्रमण न्यायालय (Court of Circuit) की 
भ्रागामो बैठक में की जाती थी । कत्ल, डकेती, सेंघ एवं चोरी के भ्रपराधों में किसी 
प्रकार की जमानत मंजूर नहीं की जाती थी । 


मजिस्ट्रेट क्यान्ति स्पायाषीदय ices of 
eo | (Justices of Peace) की हैसियत से भी 


मजिस्ट्रेट सदर frame भदालत में प्रत्येक अहीने अपनी भ्रदालत का ब्योरा 
भेजते थे । इस ब्योरे में ग्रपराष की प्रकृति, का नाम fui aes 
NN site earn अभियुक्‍त तिथि ate उस पर 


समालोचना--इस योजना के अन्तर्गत लार्ड कार्नवालिस ने योग्य एवं | 
चाल-चलन वाले व्यक्तियों को भ्रधिक वेतन पर न्याय-प्र्यासन से Besos 


करने का अवसर प्रदान फिया । इसके प्रतिरिक्त घुस भ्रोर Wer 
को 
समात्त कर देने का प्रयत्न किया गया d आ 


नई योजना का आधार रोक एवं संतुलन (Principle of checks 
and balances) का सिद्धान्त था; जिससे मुकदमे की सुनवाई एव उसके निर्णय की 
निष्पक्षता एवं योग्यता पर सन्देह प्रकट करने के लिये कोई स्थान न रहे । चक्रमण 
(दौरा) न्यायालय सभी फौजदारी के gent में निर्णय प्रदान करता था | परन्तु 
खून प्रादि सयातक अपराधों में निजामत प्रदालत भ्रन्तिम निर्णाय प्रदान करती थी i 


सतु १७९० fo की यह नवीन योजना १७९३ तक चलती । तत्पश्चात्‌ 
सत्र १७९३ को न्याय-योजना के न्तर्गत बदल दी गई | 
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दीवानी क्षेत्र में सन्‌ १७९३ का सुधार 


aq १७८३ के सुधार से भ्रभीष्ट उद्देश्य की पूति न हो सकी । भतः फिर 
सुधार की भ्रावदयकता भ्ननुभव होने लगी । wq १७९३ में लार्ड कार्नवालिस ने इस 
'झावश्यकता को निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया है-- 


“There is no class of men which Government should watch 
with greater jealousy, and on whom the regulations should 
have a stricter control than the officers who are entrusted with 
collection of the public revenue. It is necessary to arm them 
with power to enforce their demands.......;but to prevent the 
abuse of this power, there should be Courts of Justice ready to 
punish oppression and execution." Again, “All questions between 
Government and the land-holders respecting the assessment and 
collection of. the public revenue and disputed claims between 
the latter and their ryats, or other persons concerned in the 
collection of their rents have hitherto been cognizable in the 
courts of Mal Adalat or Revenue Courts. The Collectors of the 
Revenue preside in these courts as Judges and an appeal lies 
from their decision to the Board of Revenue and from the decrees 
of that Board to Governor General-in-Council into department of 
revenue. 


“The proprietors can never consider the privileges 
which have been conferred upon them as secure whilst the 
revenue officers are vested with these powers. Exclusive of 
objections arising to those courts from their irregular summary 
and ‘often cx-parte proceedings, and from the collectors being 
obliged to suspend the exercise of their Judicial functions whenever 
they interfere with their financial duties, it is obvious that, 
if the regulations for assessing and collecting the public revenue 

_are infringed, the revenue officers themselves must be the aggres- 
sors, and that individuals who have been wronged by them in 
one capacity can never hope to obtain redress from them in 
another. Their financial occupations equally disqualify them 
from administering the laws between the proprietors of land and 
their tenants. YS 
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Other security, therefore, must be given to landed property 

and to the rights attached to it, befor the desired improvements in 
agriculture can be expected to be affected. Government must 
divest itself of the power of infringing in its, executive capacity 
the rights and privileges which, as exercising the legislative autho- 
rity, it has conferred on the land holders, The revenue officers 
must be deprived of their Judicial powers. All financial claims 
of the public, when disputed under the regulations, must be 
subjected to the cognizance of Courts of Judicature superintended 
by Judges, who, from their official situatious and the nature of 
their trusts shall not only be wholly unintcrested in the result of 
their decisions, but bound to decide impartially between the 
public and the proprietors of land and also between the latter and 
their tenants. The collectors of revenue must not only be divested 
of the power of deciding upon their own acts, but rendered 
amenable for them to the Courts of Judicature and must collect 
the public dues subject to the personal prosecution for every 
exaction exceeding the amount which they are authorised to demand 
on behalf of the public and for any deviation from the regulations 
prescribed for the Collector of it. ” 


२. न्यायपालिका एवं कार्यपालिको का पृथक्कररा--सत्‌ १७९३ को योजना 
ने माल एवं राजस्व न्यायालयों को समाप्त कर दिया । राजस्व न्यायालय में होने 
वाले समस्त मुकदमें दीवानी अदालत में भेज दिये गये उनके निर्णय के लिये कलेक्टर 
को भधिकार प्रदान किया गया । इस प्रकार राजस्व एकत्रीकंरणं के लिये नियुक्त 
कलेक्टर को न्याय सम्बन्धी अधिकार भी प्राप्त थे । we: दीवानी एवं राजस्व संबन्धो 
सुकदमों का प्रन्तर समात हो गया। इस प्रकार कलेक्टर के पास दो भकार के 
प्रध्किर थे--कार्यकारिणी एवं राजस्व एकत्रीकरण का अधिकार 1 


३. दीघानो झदालत का पुमसंद्धउन--सत््‌ १७९३ के रेग्यूलेशन ३ के भ्रन्तर्गत 
बंगाल, बिहार, उड़ीसा--तीनों प्रान्तों के प्रत्येक जिलों में एवं मुशिवाबाद पटना में 
दीवानी बालत की स्थापना हुई । प्रत्येक दीवांनी भ्रवालत का सभापतित्व कम्पनी का 
प्रसंवदित (८०५९०३7६९0) प्रषिकारी करता wr! भ्रतंः उसे शपथ ग्रहण करनी 
पड़ती थी । दीवानी भदालत को भारतीयों एवं अन्य लोगों से सम्बन्धित मुकदमों की 
सुनवाई एवं उसमें निर्णय प्रदान करने का धिकार था । इस प्रदालत का न्यायाधिकरण 
प्रेग्रेजों पर नहीं था । प्रत्येक दीवानी भ्रवालत वींवानी एवं राजस्व सम्बन्धी मुकदमों 
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में निर्णय प्रदान करने के लिये afew थी । दीवानी ल बी त 
में हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी । विवाह, यसीयत, जाति, psu 
से सम्बन्धित spot के निय के लिये हिन्दू एवं मुस्लिम विधि आ 
थी । उन get मुकदर्मो में जो इतके eria नहीं भाते A TT shai 
दारा निर्णय प्रदान किया जावा था । इसके भतुधार ger non vin! 
दोषणा प्रादि समस्त प्रणाली खुली भदालत में होती ची । a 
लड़ने वालों के किसी पक्ष से पत्र व्यवहार न करने का Fa भा 1 a 
v, अंग्रेजों के ऊपर दोबानी TATE. का plan in pl 
बारा ९ के प्रनुसार कोई भी यूरोपियन titer स्थानीय दीवानी soe ips 
के ्धीन रहने के लिये अनुवन्ध किये बिना कलकते के. i 
eee रहते fat षक त थे। उस भनबन्ध के भनुसार ३०० 


x i, r e के अन्य 
कौ घारा १० के प्रनुसार राजस्व-कलेक्टर उसके झधिकारी एवं स स 
: झधिकारी नियमों एवं उपनियमों के विरु किये गये कार्या के 
हे s उत्तरदायी होंगे । कलेक्टर क्षति प्रस्तपदा को क्षतिमुल्य ( Damages ) 
करता था t 
E ६. सरकार एवं व्यक्ति के सध्य wu के लिये निर्देशित प्रणाली--इस सम्बन्ध 
कार्नवालिस ने निम्नलिखित weet में प्रस्ताव एक्ला था 
: NER Government is a party, with its subjects regarding 


roperty, it should submit its rights to be tried through the medium 
3 a 5 
of its officers in the Gourts of Justice. 


vsque X यह स्पष्ट लिखा हुआ था fg—Government 

z द डी ind Ae various branches of the es 

AT EE be precluded from injuring private property, ey 

ae pss b M to submit the claims and interests of the publics 

ae eae to be decided by the Courts of Justice according fo 

Es मे ता in the same manner as suits between individuals. 
e regulat 


इसी रेग्यूलेशन को धारा ११ के wenig यह निर्दिष्ट है कि Gore 
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Regulation के wania क्षतिग्रस्त व्यक्ति सरकार के faxa Court of law में | 
सुकदमा दायर कर सकते थे । . 


प्रान्तीय अपीलीय न्यायालय 
( Provincial Courts of Appeal ) 


इस योजना के रिस्यूलेशन ५ के भन्तर्गत कलकत्ता, पटना ढाका घौर मुशिदाबाद 
सें चार Piin eee की स्थापना के लिये उपबन्ष किया गया । प्रत्येक 
Walaa के सदस्य न्यायाधीश थे जो कम्पनी के प्रसंवदित 
eect | के प्रसंवदित (Covenan- 
ये भ्रदालतें निम्नलिखित प्रकार के मामलों में निर्णय प्रदान करती थी । 
निर्देशन (References)—सकार एवं सदर दीवानी 
भेजे गये मुकदमो का निवर्तन करती थी à TPAR 
(ल) मौलिक अधिकार (Original j urisdiction) 
j - यह उन मौलिक 
Uit की सुनवाई करती थी जिन्हें दीवानी भदालत सुनने से इनकार कर देती थी | 
( ग) भ्रष्टाचार का uri (Charges of the corrupti 
ption)—dtarit 
भ्रदालत के न्यायाधीशों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप पर विचार करती थी भ्रौर 
उन्हें सदर दीवानी भदालत में भेजतो थी । यह दीवानी प्रदालत के व्यायाधीशों के 
कर्तव्यों के प्रति उपेक्षा के विरुद्ध शिकायत भी कर सकती थी i 
(ब) writer - यह अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत वीवानी 
भदालत के 
bee wits सुनती थो । दीवानी भ्रदालत के समस्त निर्णयो के विरुद्ध oe 
= AI ( Provincial Courts of Apes ) दायर की जा 
१,००० द० की मालियत वाले भुकदमों में प्रान्तीय न्यायालय 
निर्णय भ्रन्तिम होता था 1 ; ets 
TH ८. सवर दीवानी ग्रदालत-- पहले की ही साति फिर से गवर्न 
परिषद्‌ के Sera को मिलाकर सदर दोवानी अदालत बज aha 
ien १,००० रुपये से भ्रधिक मालियत के मुकदमों में यह प्रान्तीय भ्रपीलीय न्यायालय के 
NS S Pez eve सुनती थी । ५,००० रुपये तक की मालियत के मुकदर्मो में 
Sh R होता या । इससे भ्रधिके मालियत के मुकदमों में इस प्रदालत के 
| सम्राट (King-in-Council 5 Le 
zd (King-in-Council) की भ्रदावत में भ्रपील दायर की 
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सदर दीवानी प्रदालत को निम्न अदालतों के कार्यों को देखने ale उन पर 
अपना नियन्त्रण रखने का भ्रधिकार प्राप्त था । इस प्रकार यह निम्न अदालतों के 
न्यायाधीथों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के भ्रारोपों पर विचार कर सकती थी । यह किसी 
भुकदर्मे को दीवानी भ्रदालत अथवा प्रान्तीय अपीलीय न्यायालय में मेजने के लिये 
अधिकृत थी t * 

९. अधीनस्थ सिविल सर्विस की स्यापना--सत्‌ १७६३ ई० के रेग्युलेशन संख्या 
४० की सूमिका में न्याय-प्रक्षासन के लिये भ्रधीनस्थ सिविल afaa (Sub-ordinate 
Civil Service} की स्थापना के लिये जोर दिया गया । इसकी भ्रावश्यकता की 
चर्चा करते हुए. लिखा गया है कि समस्त सुकदमों की सुनवाई के लिये चाहे थे कितने 
ही छोटे हों, प्रत्येक जिला में केवल एक प्रदालत थी । लोगों को वहुत दूर WT 
पड़ता थां अतः उन्हें बहुत तकलोफ होती भी एवं पैसे भी खर्च करने पड़ते थे । उन्हे 
झपने घर से बहुत दिनों तक दूर रहना पड़ता था । दोनों पक्षों के भतिरिक्त उनके 
गवाहों को भी बहुत प्रसुविधाभों का सामना करना पड़ता था । इस योजना का दूसरा 
दोष यह था कि ere का काफी समय छोटे-छोटे मुकदमों के निर्णय में चला जाता 
या । परिणामस्वरूप बहुत से भवण्यक मुकदमे विना निर्णय के ही पडे रहते थे । 
प्रतः उन न्यायाधीशों की सुविधा का विचार करके छोटे-छोटे zwei में निर्णय प्रदान 
करने के लिये mimer सिविल afra (Sub-ordinate Civil Service) की 
स्थापना की गई । इससे यह आशा की जाने लगी कि मुकदमा दायर करने वालों भौर 
उनके गवाहों की असुविधा कम हो जायेगी भोर वे वेकार खर्च से भी वचे रह सकेंगे । 


रेम्यूलेशन tee के अन्तर्गत मुन्सिफ भ्रथवा कमिश्नर की हैसियत से कृषकों, 
तहसीलदारों व सू-स्वामियों को नियुक्त करने की योजना निर्धारित की गई । मुन्सिफ 
उन सभी दीवानी के मुकदमों में निर्णय प्रदान करने के लिये भ्रषिकृत थे जिनकी 
. मालियत ५० रुपये से भ्रधिक न हो । सदर दीवानी अदालत बिना किसी संतोषजनक 
कारण के मुन्सिफ को पदच्युत नहीं कर सकती थी । मुन्सिफ के. समक्ष किसी मुकदमें 
को सीधे प्रस्तुत किया जा सकता था । न्याय एवं शक्ति के दुरुपयोग से बचने के लिये 
कमिएनर के द्वारा पारित प्राज्ञाप्रों को डिस्ट्रिक्ट दीवानी भ्रदालत प्रसारित करती थी । 
उनके निर्णय के विरुद्ध अपील जिला न्यायालय (District Courts) में को जा 
सकती थी । इसके बांद दूसरी अपील प्रान्तीय अपीलीय न्यायालय में कोजा 
सकती थी । 


` ग्रे कमिश्नर कातून में पारंगत नहों होते थे प्रतः उनके निर्णय को गुण-दोष 
(on merits) के भाषार पर ही भ्रमान्य किया जा सकता था । कमिणनरों को 
सदर दीवानी भ्रदालत उसके भ्रष्ट माचरण के लिये दरिइत कर सकती थो | 
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à à इन मुन्सिफों को किसी प्रकार का वेतन नहीं मिलता था । वे बिना वेतन पाने 
बाले स्यायाधीक्ष थे ओर १ प्राना प्रति रुपया लेने के लिये भ्रधिकृत थे । 


१०. रजिस्ट्रार की अदालत को स्थापना -सत १७९३ के रेग्युलेशन १३ 
कौ घारा ६ में रजिस्ट्रार के प्रदालत की स्थापना को योजना थी । इसका सभापतित्व 
रजिस्ट्रार करता था | यह कम्पनी का प्रसंवदित (Covenanted) कर्मचारी gar 
करता था । रजिस्ट्रार की श्रदालत दीवानी भ्रदालत का ही एक भाग थो । इन 
अदालतों की स्थापना दीवानी अदालत को कार्य भार से हल्का करने के लिये हुई थी । 
२०० रुपये तक की मालिंगत के सभी मुकदमों को सुनने का इसे भ्रधिकार था । 
रजिस्ट्रार की प्रदालत का निणोय at तक भ्रस्तिम रूप से नहीं होता जब तक दीवानी 
अदालत का कोई न्‍्यायाधीक्ष उस पर भ्रपने हस्ताक्षर नहीं कर देता था। . 


. १३१. कोटे फौस का प्रन्त--सत्‌ १७८७ की न्यायिक योजना (Judicial 
Plan) के परिणामस्वरूप मुकदमे दायर करने वालों को कोर्ट फीस दाखिल करनी 
पड़दौ थी । परन्तु इससे genui के दायर होने में कमी नहीं भाई । इसके विदद 
उनकी संख्या कुछ बढ़ गई । कुछ लोगों का विचार था कि कोर्ट फीस झुकदमा दायर 
करने वालों को हतोत्साह करने के लिये लगा रहना चाहिये । परन्तु लाड कार्नवालिस 
के बिचार इसके विरुद्ध थे उन्होंने कहा" h० tax which the people were 
obliged to pay for having justice administered to them debarred 
many persons from recovering their rights.” 

इसका परिणाम यह हुआ कि ex १७९३ ई में कोर्ट फौस का भन्त ही गया । 

१२. फौजदारी के सुंकंदमों में संशोधन--संद्‌ १७९३ की न्यायिक योजना 
के genie इस क्षेत्र में केवलं कुछ छोटे-छोटे quite हुए जो निम्नलिखित हैं-- 

(क) कलेक्टर के पास मतिस्ट्रेट की शक्ति का न रहने देना-जिस प्रकार 
समु १७६३ की योजना के प्रन्तर्गत कलेक्टर को मालगुजारी से सम्बन्धित्‌ म्रुकदर्भो से 
बंचित कर दिया गया था उसी प्रकार इस समय वह मजिस्ट्रेट की फौजदारी संबंधी 
सबितयों से भी बंचित कर दिया गया। भ्रबं यह ceder दीवानी प्रदालत के सुपुर्द 
कर दिया गया | 


(ख) sfr प्रपील॑ न्यायालय में निहित चक्रमण स्पायालय के कार्य -- 
सत्र १७६० की योजना के प्रन्तर्गत तीनों प्रान्तों में फोजदारी के geii की सुनवाई 
के सिये दो ww न्यायाधीशों से गेठितं चोरं चक्रेंमण Mam (Court of 
circuit) की entat हुई थी 1 चौथा (Proviücinl Courts of Appeal) 
को स्यापनां दोवानी waters के निशाम के free erat की सुनवाई के लिये हुई 
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थी इसके अधिकारों में चक्रमण न्यायालय के प्रधिकार भी मिला दिये गये प्रतः 
ag भ्रदालत ( Court of Appeal and Circuit) के नाम से प्रसिद्ध हुई । 
दीयानी भ्रदालत में ग्रपील की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश क्षेत्र में जाकर जिलों 
में छमाही प्रदालतें लगाते थे सदर निजामत भदालत के संविधान में कोई परिवर्तन 
नहीं gur i 

१३. कानूनी व्यवसाय (Legal Profession) सन्‌ १७६३ के रेग्यूलेशन 
VII के wenig कानूनी व्यवसाय को नियमित करने का प्रयत्न किया गया था | सदर: 
दोवानो प्रदालत कानूनी व्यवसाय के लिये प्रार्थना पत्र प्रेषित करने वालों को सनद: 
प्रदान करती थी | यह werd सदैव कानून में पारंगत लोगों को खोज में रहती थी ।. 
वकील ईमानदारी से कार्य करने के लिये शपथ ग्रहण करते थे। वे सरकार द्वारा 
निर्षारित शुल्क हो ले सकते थे प्रन्यथा उन्हें सनद जब्त हो जाने का डर था। 
मुवविकल वकील के विरुद्ध धोखाघड़ो का मुकदमा दायर कर सकता था । 


१४. व्यवस्थापिका सम्बन्धी सुधार-सन्‌ १७९३ के पूवं समय-समय परः 
सरकार द्वारा जारी किये गये रेम्यूलेशन छापे नहीं जाते थे । प्रतः प्राप्त नहों किये 
जा सकते थे । कभी हवाला देने की भ्रावदयकता भा जाने के फलस्वरूप न्यायाघीशों,, 
सुवक्किलों एवं वकीलों को प्रनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था । इस बिषयः 
सें पना विचार प्रकट करते हुये are कानंवालिस ने कहा -- 

“It is essential to the future prosperity to the British in. 
Bengal, that all regulations which may be passed by the Govern- 
ment, affecting in any respect, the rights, persons or property 
of the subjects should be formed in regular Code ;and printed 
with translations in the country languages. That the grounds on. 
which each regulation may be enacted should be prefixed to it. 
And that the Courts of Justice should be bound to regulate 
their decisions by the rules and ordinances which these regula- 
tions may contain. 


सन्‌ १७६३ के रेग्यूलेशन XLI के अनुसार प्रत्येक रेग्यूलेशन में भूमिका, 
जिसमें उसका उद्देश्य लिखा होगा, का होना भ्रत्यन्त भ्रावद्यक होगा | इसने यह भी 
स्पष्ट कर दिया कि प्रत्येक रेग्यूलेशन छपा हुआ होगा भ्रोर साथ ही साथ परशियन, 
बंगाली प्रथवा अत्य लोगों द्वारा झासानी से समझी जाने वाली यापा में अनुदिठ 
होगा । प्रत्येक तकनीकी (technical) शब्दों को हटा देते का निदेश या । इस 
प्रकार १ मई १७६.३ का जारी किया गया ४८ का रेग्पूलेशन छपा हुमा wit एकत्रित 
७ ४ 
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करके एक परिमाण (Volume) में कर दिये जाने पर कानंवालिस कोड के नाम 
से विख्यात हुआ i 


१५. भारतीय विधि अधिकारी- सन्‌ १७६३ की योजना के भ्न्तर्गंत संदर 
दीवानी भदालत, सदर निजामत carta, प्रपील के लिये प्रान्तीय अदालत एवं 
डिस्ट्रिक्ट दीवानी भ्रदालत के लिये विधि अधिकारी को नियुक्ति गवर्नर जनरल एवं 
'काउन्सिल करती थी झौर यही उन्हें पदच्युत भी कर सकतो थी। वे अष्टाचार के 
आरोप पर दंडित भी किये जा सकते ये । उन्हें शपथ भी ग्रहण करना पड़ता था । 

` १६. पुलिस से सम्बन्धित संशोधन :--सन्‌ १७६३ में किसान एवं सूमि वाले 
जो थानेदार एवं पुलिस भ्रधिकारी की हैसियत से रहते थे उन पर इस प्रकार का 
संस्थापन रखने के लिये रोक लगा ही गई । मजिस्ट्रेट ने भपने-झपने क्षेत्र को दो 
भागों में विभाजित कर दिया । प्रत्येक क्षेत्र एक दरोगा एवं हथियारबन्द लोगों द्वारा 
प्रशासित होता था । दरोगा की तिग्रुक्ति मजिस्ट्रेट करता था | मजिस्ट्रेट की भाजशा- 
नुसार पुलिस अधिकारी भरभियुक्तों को पकडते एवं उन्हें उसके पास भेजते थे । पटना, 
हाका एवं मुशिदाबाद उपविमागों (wards) में विभाजित कर दिये गये । मे दरोगा के 
द्वारा प्रशासित होते थे जो मजिस्ट्रेट की प्रष्यक्षता में रहता था, परन्तु उसका समवा 
अधिकारी कोतवाल था । 


` अशन ३.७--लाडं कार्नवालिस की योजना की कमियों पर प्रकाश डालिये ? 

उत्तर--(१) mè कानंवालित का न्याय प्रशासन प्रत्यन्त खर्चीला या । 

-(२) न्याय क्षेत्र में किसी भी जिम्मेदार पद पर किसी भारतीय की नियुक्ति को 
लाडं कार्नेवालिस ने हमेशा उपेक्षित समझा । वें केवल सुन्सिफ की हैसियत से नियुक्ति 
किये जाते ये । इसमें कोई eed नहीं है यदि उनको झपनी इस योजंता के लिये 
झालोचना की गई हो । 

(३) भारतीय भ्रषिकारियों को दिया जाने वाला वेतन बहुत कम था प्रभवा 
कुछ भी नहीं या । यह कहना भ्धिक न्यायसंगत होया | 


(४) «ré कार्मवालिस ने जिम्मेदार पद के भारतीयों पर भ्रविद्वास किया । 


(५) ard कानंवालिस ने सम्पूण न्‍्याय-प्रणाली का काया-कल्प, स्पष्टता, 
पक्षद्दीनता Gtx कुशलता लाने के ster से किया था । परन्तु इन सुधारों ने प्रणाली 
को तकनीकी एवं भारग्रुक बता दिया । अतः समस्त प्रणाली विस्तृत हो गई भर 
आसानी से उसका प्रयोग ISAT हो गया । 

(६) इस विस्तृत प्रणाली में एक प्रदालत के निरणंय के विरुद्ध दूसरे WAT 
में प्रपील दायर करने एवं एक स्पायाधीश के निणाय पर दुसरे. न्यायाधीश के हस्ताक्षर 
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होने के कारण अपरिपक्व न्याय को सम्भावना हो गई | इसके प्रतिरिक्त बहुत सा 
भ्रतिरिक्त कायं भो रहने लगा | 


प्रश्‍न ३८--किस सीमा तक लाडं कानंवालिस ने वारेन हेस्टिस्स द्वारा स्थापित 
न्यायिक सुधारों को विस्तृत रूप प्रदान किया $ 


या 


“यह कहा जाता है कि लाडे कानंवालिस ने वारेन हेस्टिग्स द्वारा प्रसारित 
न्यायिक सुधारों की योजना एवं मुख्य ख्म-रेखाप्रों को हो परिवद्धित एव सम्पुण रूप 
faur—"— N कथन को सत्यता की वियेचना कीजिए | 

उत्तर--पह कहना कि ae कानंवालिस के न्यायिक सुधार हेस्टिस्स द्वारा किये 
गये न्यायिक सुधारों का ही विस्तृत रूप है तथा कानंवालिस ने हेस्टिरस के न्यायिक 
सुधारों को सम्पूणुता प्रदान की, ययाय रूप से सत्य नहीं है । यद्यपि . दोनों सुधारों 
में समानता हो सकती है परन्तु उनमें काफी भ्रन्तर था । कानंवालिस ने मालगुजारी 
के कार्य को न्याय प्रशासन के कार्य से बिल्कुल पृथक्‌ कर दिया | ! 


परन्तु फिर भी यह कहा जा सकता है कि कानंबालिस ने हेल्टिग्स के सुधारों 

को चरम सीमा पर पहुँचा दिया । वारेन हेस्टिग्स नें सन्‌ १७७२ में बंगाल के शासन 
को सम्पूर्ण जिम्मेदारी संभालने का निश्‍चय कर लिया था । उसने कम्पनी की प्रमुसत्ता 
(Sovereignty) को प्रान्त के संविधान में निहित करने तथा बसाइव द्वारा स्थापित 
दोहरे शासन की भ्रमात्मक प्रणाली का अन्त करने का सी निश्‍चय कर लिया था| 
uL के न्यायिक सुधारों ने हेस्टिग्स के इस सांवैधानिक परिवतंन को 
सम्पूर्ण कर दिया । सन्‌ १७७२ में fee ने दीवानी arene की 
सम्पूर्ण जिम्मेदारो संभाल लिया था, परन्तु फोजदारी न्याय के क्षेत्र में उसने 
प्रधिक सुधार या परिवर्तन न्दी किये थे | फौजदारी न्याय-प्रशासन को उसने काफी 
हृद तक प्रछूता छोड़ दिया था । अपराधियों को गिरफ्तार करने का काम मजिस्ट्रेटों 
को दे दिया गया था। सन्‌ १७८१ में उसने फोधदारी aera की कार्य- 
प्रणाली पर . फौजदारी व्याय-प्रक्षासन के परामर्धी  (Remembrancer of 
the Criminal Courts) द्वारा पर्यवेक्षी नियन्त्रण ( Supervisory, 
Control) भी स्थापित किया था । इस दिशा में कार्नेवालिस का सुधार एक दुसरा 
` कदम था । हेस्टिग्स ने दीवानी न्याय प्रशासन के क्षोत्र में जो कुछ किया था, ere. 
वालिस ने भी वही किया । मालगुजारी प्रशासन को दीवानी प्रासन से 
पृथक किया जाना कार्नवालिस के सन्‌ १७९३ के सुधारों का werd झआवइ्यक 
स्वरूप था । इसका पूर्वानुमान हो चुका था झर. सन्‌ १७८० की हेस्टिस्स की योजना 
में इसका झ्रांशिक परिपालन सो हो चुका था । सन्‌ १७८० में हेस्टिग्स द्वारां नियुक्त 
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लों का मालगुजारी के मामलों से कोई सम्पर्क 
ba जात ay cues में विभाजित किया जाना भी झांधशिक था । 
ब्योकि दीवानी अदालतों को नहीं वरन्‌ gară को मालगुजारी के मुकदमों का 
फैसला करने का अधिकार था । सन्‌ १७६३ में कार्नवालिस कार्यपालिका तथा 
त्यायपालिका के कामों को पृथक करने फे सिद्धान्त को पूर्ण रूप से कार्यान्वित करने 
में सफल हो गया | अब अदालतों को मालगुजारी के मुकदमों को सुनने तया उस 
पर विचार करने तथा उनका निर्णय करने का अधिकार दिया गया | यह एक 
महत्वपूर्ण कदम था प्रोर हेस्टिग्स के सुधारों uu झधिक प्रगतिशीश था | कार्य- 
पालिका को न्याय पालिका के झधीन किये जाने का कानंवालिस का यह कार्य एक 
ऐसा काय था जिसका ध्यान हेस्टिग्स को कभी नहीं प्राया था। लाड कारनेवालिस 
ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार fafa की प्रसुता (Sovereignty of 
Law) के सिद्धान्त को भ्रारम्म किया तथा इसको वास्तविकता का रूप दिया । 


wer ३९--सर जान घोर द्वारा किये गये न्यायिक सुघारों (१७६४-१७६७) 
का वणुन कीजिए । 
उत्तर ३९. -सन्‌ १७६४ में प्रारम्भ किये गये न्यायिक qure निम्नलिखित थे | 


१. रजिस्ट्रार के न्यायालय का RT क्षेत्राधिकार--रजिस्ट्रार २०० रुपये 
की मालियत के मुकदमों के सुनने के लिये भधिकृत था । इसकी अदालत सप्ताह 
में तीन बार लगती थी। २४ रुपये तक के मुकदमों में उनका निर्णय afer 
होता था 1 दीवानी भ्रदालत इनके द्वारा निर्णीत सभी मुकदमों के निर्णय, यहाँ तक- 
कि २५ रुपये तक को मालियत के मुकदमे में दिये गये निणय के परिशोधन के लिये 
अधिकृत थी । ऐसे geet में दोवानी न्यायालय का निर्शंय होता था। २५ do से 
प्रधिक मालियत के मुकदमे में प्राविन्शियल कोटं (Provincial Court) में UF 
झपील दायर को जा सकती थी 1 


२. कलेक्टर को प्रदत्त न्यायिक प्रधिकार--सन्‌ १७६४ के रिग्यू्ेशन VIIL 
में दीवानी प्रदालतों के न्यायाधीशों को उन माल के मुकदमों जिनके प्रन्तिम faqa के 
लिए हिसाव-किताब का समन्वय (adjustment ) भावश्यक था, की जाँच के लिये 
कलेक्टर के पास निर्देशित करने के लिए भ्रधिकार था | जाँच के पदचात्‌ कलेक्टर 
पपनी रिपोर्ट न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करता था उस पर व्यायाधोषा झन्तिम 
निरणंय देता था । 


३, सन्‌ १७९५ का न्यायिक सुघार--रजिस्ट्रार के न्यायालय के Fra 
के बिद प्रपील--सन्‌ १७६४ के पूर्व दो ate दायर की wr सकती ito 
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प्रान्तीय अपोलोय न्यायालय ( Provincial Courts of Appeal ) में भ्रोर साथ 
ही साथ दीवानी न्यायालय ( Courts of Diwani Adalat) में | परन्तु सन्‌ 
१७६५ में रजिस्ट्रार के fru के विरुद्ध केवल एक भ्रपील दायर की जा सकती 


थी । यह अपील दीवानी waaa ( Court of Diwani Adalat ) में दायर 
की जाती थी । 


(ल) कोर्ट फीस का फ़िर से लागू किया जाना--सन्‌ १७६५ के रिग्यूलेदान 
do ३८ के भ्रन्तगंत सरकार ने एक मान ( Scale ) rfr कर दिया जिसके 
अनुसार मुकदमा चलाने बालों को कोट फीस war करनी पड़ती थी। सन्‌ १७९७ के 
रेग्यूलेशन के अन्तगंत लाड कार्नवालिस ने कोटं फीस की प्रणाली समाप्त कर दी थी | 
परन्तु इस नये रेग्यूलेशन के द्वारा अत्यधिक कोटं फीस लगाई गई जिससे मुकदमा 
दायर करने वाले मुकदमा चलाने से हतोत्साहित किये गये । यह कोट फीस केवल 
भविष्य में दायर होने वाले मुकदमों के ऊपर ही नहीं लगाई गई थी वरन्‌ उस संमय 
निर्णय के लिये पेश मुकदमों के लिये भी arrears कर दी गई थी । 


सन्‌ १७९७ का परिवर्तन 


(म्र) सवर दीवानी अदालत में दायर होने बालो अपील के ऊपर रोक-- 
सन्‌ १७९७ के रेग्यूलेशन के भ्रन्तगंत सभी मुकदमो में, जिनकी मालियत ५००० रुपये 
से प्रधिक होती थो, प्रान्तीय भ्रपोलोय न्यायालय ( Provincial Courts of 
Appeal) का निर्णय अन्तिम होता था । ५००० रुपये से अधिक मालियत के 
मुकदमों में सदर दीवानी प्रदालत में भपील दायर को जा सकती थी । परन्तु वास्तविक 
सम्पत्ति के सम्बन्ध में ऐसा नहीं था । सदर दीवानी भ्रदालत में १००० रुपये की - 
मालियत के मुकदमों की भ्रपील भी दायर को जा सकती थो । 


(s) भ्रत्मधिक कोर्ट फीस का लागू होना--सन्‌ १७६७ के रेग्यूलेशन VO 
अत्यधिक कोर्ट फीस लागू कर दिया । इसका उद्देश्य निम्नलिखित था-- 

“to discourage the preferring of litigious complaints, and 
the filing of spuerfluous exhibits and the summoning of unneces- 
sary witnesses on the trial of suits, and also to provide for the 
deficiency which will be occasioned in the public revenue 
as well asadd eventually to the public resources without bur- 
dening individuals.” 

सर घात कोर ने सन्‌ १७६५ at 

fer 4 
को बनारस में सी लागु कर दिया। 5/7 
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प्रदत ४०--लाडं Wendt के न्यायिक सुधारों का वर्णन कीजिए । (१७९८- 
१८०५) ` ~ 


उत्तर--लाडं वेलेजली के द्वारा किये गये न्यायिक सुधार निम्नलिखित है-- 


(१) खबर दीवानी में झपील पर रोक--सन्‌ १७९८ के रे्यूलेशन V 
व्यक्तिगत धन झौर वास्तविक सम्पत्ति से सम्बन्धित पील के लिये एक सी शते नियत 
कर दीं | प्रान्तीय अपीलीय न्यायालय का निणुंय ५००० रुपये से अधिक मालियत 
के मुकदमों में अन्तिम माना गया । 


इसके झतिरिक्त उन्होंने वघ के नवाब, वजीर एवं भराठों से अपनाई हुई 
भूमि में बंगाल न्यायिक प्रणाली का प्रारम्भ किया । 


(२) भ्रतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति- बकाया मुकदमों का निवटारा करने 
. केलिये सन्‌ १८०३ में उन्होंने भ्रतिरिक्त न्मायाघीशों की भी नियुक्ति की । 


(3) रजिस्ट्रार को शक्ति में बुद्धि-लोडं वेलेजली ने रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार 
को बढ़ाकर २०० रुपये Woo रुपये तक कर दिया । यद्यपि उसके fur के 
feug एक अपील dart भदालत फे न्यायाधीश को भदालत में दायर की जा 
सकती थो । 


(v) सदर mi को नियुक्ति--उन्होंने १०० रुपये तक की मालियत फे 
युक्रदमों में fuia प्रदान करने के हेतु सदर अमीन की सी नियुक्ति की | सदर मीन 
की नियुक्ति दीवानी प्रदालत के न्यायाघोषा के यहाँ होती थी । उन्हे कोई निर्चित 
वेतन नहीं मिलता था धरन्‌ कमीषान के झाधार पर उनको नियुक्ति होतो यी । 


(x) gers की निधुक्ति--सन्‌ १८०३ में सारं कानंवालिस ने यह तय 
किया कि जमीत्दारों एवं भुमि मालिकों में से ही कोई व्यक्ति मुन्सिफ के पद पर नियुक्त 
नहीं होगा । परन्तु दोवानी प्रदालत को ठीक प्रतीत होने वाला कोई भी व्यक्ति 


युन्सिफ के पद नियुक्त किया जा सकता था, इसका भ्नन्तिम निश्‍चय सदर दीवानी 
अदालत करती थी । 


(६) सदर deri aera झर सदर निजामत झवालत के संविधान में 
परिवर्तन--लाडे वेलेजली ने सदर दीवानी प्रदात एवं सदर निबामत भदालत में 
काम करने के लिये तीन न्यायाधीशों को निग्रुक्ति की p इस अदालत का मुख्य 
न्यायाधीक्ष Tae जनरल की परिषद का सदस्य होता था। अन्य दो न्यायाधीश 
कम्पनी के प्रसंवदित ( ०४८०००४०० ) कमचारी होते थे। वे सर्वोच्च परिषद 
( Supreme Council ) के सदस्य नहीं होते ui 
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कानंवालिस, सर जान शोर, वेलेक्ली एवं विलियम बेन्टिक के सुधार २०३ 


जैन के ग्रनुसार; ‘by effecting separation of judicial authority 
vested in the sadar courts, from the exclusive and legislative 
authorities of the state, Marquis Wellesly, pat the key stone to the 
fabric of the system of law and justice of which the found- 
ations were laid by Cornwallis in 1793.” 


प्रदन ४१--लाडं मिन्टो एवं लाडं हेल्टिग्स ढारा किये गये दीवानी एवं 
फौजदारी के न्यायिक सुधार क्या थे ? 


उत्तर--लाडं मिन्टो दारा किये गये सुधार निम्नलिखित d— 


१. दीवानी न्यायाधिकरण में सुधार (क) सदर दीवानी प्रदालत के संविधान 
में परिवर्तन--सन्‌ १८०७ के रेग्यूलेशन XV के अनुसार सदर दीवानी भ्रदालत का 
मुख्य ्रधिकारी wade जनरल एवं परिषद्‌ का सदस्य होता था । 

(स) कुछ geet सें मौलिक दीयानी न्यायाधिकरण के लिये प्रान्तीय 
दपीलीय न्यायालय--सन्‌ १८०८ के रेग्यूलेणन XII के अनुसार ५००० 
रुपये Wo ufa मालियत के मुकदमें में प्रान्तीय भ्रपीलीय न्यायालय ही प्रारम्भिक 
दीवानी न्यायाधिकार रखता था। यद्यपि इसके निर्शय के विरुद्ध सदर दीवानी 
अदालत में प्रपील दायर की जा सकती थी । 


x. फौजदारी न्यायाधिकरण में सुधार--(क) सदर निजामत प्रदालत का 
मुख्य न्यायाधीश गवर्नेर जनरल एवं परिषद्‌ का सदस्य होता था । 

(ख) सन्‌ १८०७ के रेग्युलेशन के Wu मुकदमे को सुनवाई के लिए 
aafiaga मणिस्ट्रे को उसका प्रधिकार मिल गया । इसके साथ ही साथ उन्हें २०० 
vo के घर्थेदंड का एबं ६ मंहीने तक कारावास के लिये प्राज्ञा प्रदान करने का 


झधिकार प्राप्त हो गयां । भर्थदंड न दे सकने पर ६ महीने तक भतिरिक दंड की 
झाज्ञा प्रदात की जा सरुती यी । 


३. कलेक्टर को शक्ति में बुि--सत्‌ १८१२ के wart ७ ने qe 
मालिकों को यह भ्रधिकार दे दिया कि वे लगान न भ्रवा करने पर काइतक!रों की 


सम्पत्ति wat घधिकार में कर doa ऐसे सुकदमो पर विचार करने के लिये कलेक्टर 
अधिकृत था । 


. लाडं हेस्टिरस के न्यायिक सुधार (१८१३-२३) 


१. सुन्सिफ को झदालत--सन्‌ १८१४ में रेग्युलेशन XXXIII के प्रन्तगंत 
प्रत्येक थाना में एक मुन्सिफ को प्रदालत स्थापित को गई। दीवानी भदालत L4 
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न्यायाधीशों के द्वारा इनको निग्ुक्ति की जातो थो । उन्हें ६४ रुपये तक की मालियत 
के मुकदर्मो में निणंय का भ्रधिकार या | दोवानी भ्रदालत उनके निर्णय को अन्तिम 
घोषित करतो थो । प्राचरणहीनता, लापरवाहों एवं योग्यता की कमी के भ्राघार 
पर प्रान्तीय अपीलीय न्यायालय उन्हें पदच्युत कर सकता था मुन्सिफ के निर्णय के ` 
विरुद्ध अपील दीवानी werew में दायर को जा सकती थी । 


२. सदर असोत की निग्रुक्ति-इस रेग्यूलेशन के भ्रन्तगंत प्रत्येक नगर में 

सदर .प्रमीन की नियुक्ति को ५ई। इनका चुनाव दीवानी अदालत के न्यायाधीषा के 

` झारा होता था भोर प्रावित्शियल कोर्ट झाफ अपील इस चुनाव को अन्तिम मान्यता 

प्रदान करती थी। वे १०० रुपये के स्थान पर १५० रुपये की मालियत के मुकदमें 

में निणय प्रदान कर सकते थे । परन्तु उन्हें उन सुकदमों पर जिनका एक पक्ष एक 

यूरोपियन होता था, निणांय प्रदात करने का प्रधिकार नहीं था। इसके निर्णय के 
विरुद्ध प्रपील दीवानी caret में दायर की जा सकती थी । 


३. कुछ मामलों में adler सम्बन्धी uf का प्रन्त--सन्‌ १८१४ के 
रेग्यूलेषान के ser दीवानी भ्रदालत के निणाय के विरुद्ध attr (प्रान्तीय 
अपीलीय न्यायालय ) में दायर की जा सकती थी। यदि प्रान्तीय अदालत 
मुकदमें की सुनवाई मौलिक रूप से कर रही हो तव उसके निर्णय की भ्रपील सदर 
दीवानी अदालत में दायर की जाती थी । इस प्रकार लाडे कार्नवालिस के द्वारा 
स्थापित अपील वाली प्रणाली समाप्त कर दी गई । 


v. रजिस्ट्रार के अधिकारों में बुद्धि--इसके भन्तगंत ५०० to तक की 
मालियत के मामलों को तय करने का पधिकार agr को था p दीवानी भ्रदालत 
को भी कुछ खास मुकदमों को रजिस्ट्रार के पास निर्देशित (refer) करने का अधिकार 
था । इसके fua के विरुद्ध अपील प्रान्तीय भ्रपीलीय न्यायालयं में दायर को 
जाती थी । 


५. कुछ प्रवालतों के न्यायाधिकार में वद्धि--रेग्यूलेशन XXV के भ्रन्तगंत 
सदर दीवानी भदालत को १००० रुपये की माशियत तक के मुकवमों को प्रान्तीय 
अदालतों में मेज देने का प्रधिकार प्रास था | इस प्रकार प्रान्तीय प्रदालतें १००० 
रुपये तक की मालियत के मुंकदमों का मोलिक रूप से विचार करने के सिये अधिकृत 
at गई । सदर दीवानी झदालत भी ५००० रुपये तक की मालियत के मुकदमों में 
प्रथम संज्ञान लेने के लिये प्रधिकृत हो गई i 
६. सवर दीवानो प्रवालत के न्यायाधीशों की योग्यता-सन्‌ १८१४ fo 

„को रेग्यूलेशन के ceria कोई भी व्यक्ति न्यायाधीश पव के लिये समर्थ म समझा 
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जावेगा जो किसी प्रान्तीय भ्रदालत में & वर्ष तक कार्य न कर चुका हो। इसका 
स्पष्टीकरण निम्नलिखित एाब्दों में किया गया है । 

«shall have been previously employed in the Judicial 
Department, or in offices requiring the discharge of Judicial 
‘functions whether of a civil or criminal nature, for a total period 
not being less than nine years.’ 


ae हेस्टिग्स के सन्‌ १८२१ के सुधार 


ghee ओर सवर झभीन के झधिकारों में घृद्धि--१. उन्‌ १८२१ के 
रेग्यूलेशन के भ्रन्तगंत एक मुन्सिफ के arate पाने पर भनेक मुन्सिफों की स्थापना 
की जा सकती थी । वे प्रव १५० रपये तक की मालियत के मुकदमों की सुनवाई 
HT सकते थे । 


२. सदर भ्रमीन को ५०० wo तक की मालियत का मुकदमा करने का 
अधिकार मिल गया । 


फौजदारी न्याय-प्रशासन में wré हेस्टिग्स के सुधार 


(१) सजिस्द्रेट के प्रथिकारों में बृद्धि--सन्‌ १८१८ के रेग्यूलेशन XII 
के भ्रन्तगंत मजिस्ट्रेट के भ्रधिकार बढ़ा कर उन्हें २ वर्ष तक का afem कारावास 
प्रदान करने का भ्रधिकार मिल गया । इसके भ्रतिरिक्त यह ३० कोड़ों तक छझारोरिक 
दंड भी प्रदान कर सकते थे । गम्भीर सामलो में चक्रमण न्पायाधीशों ( Judges 
of Circuit) के घूम कर भा जाने तक प्रतीक्षा को जाती थी । 

(२) छोटे-छोटे सुकदमों को सुनवाई के लिये देशी विधि अधिकारी ud 
सदर झ्रमीव-- सन्‌ १८२१ के Vater 111 के vente मजिस्ट्रेंट को छोटे-छोटे 
मुकदमों को देशी विधि भ्रधिकारी (Native Law Officers) झोर सदर घ्रमीन के 
पास निर्दिष्ट कर देते का प्रधिकार था । 

(३) कलेक्टर सजिस्ट्रेट की हँसियत से-इस सम्बन्ध में श्८२१ का रेग्यूमेशन 
कलेक्टर को निम्नलिखित रूप से मजिस्ट्रेट का ufum प्रदान करता है - 

‘It shall be competent to the Governorin.Council to 
authorise a Collector of revenue, or other officer employed in 
the managemént or superintendence of any branch of the 
territorial revenues, to exercise the whole or any portion of the 
powers, and duties vested by the Regulations in the Magis- 
trates.....or to employ a Magistrate........in the collection 

e 
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of public revenue, and to invest the person so employed with the 
whole or any portion of the powers of Collector of revenue, or 
of other officer employed in the management or superintendence: 
of any branch of territorial revenues.” 


प्रश्त ४२--ताडं एमहस्टं द्वारा गवनेर जनरल के पद पर से (१८२१-१८२८)' 
किये गये न्यायिक सुधार क्या थे? 


उत्तर---लार्ड एमहस्ट के न्यायिक सुधार निम्नलिखित q— 


(१) सदर गमीन के व्यायाधिकार में वृद्धि भोर उनका वेतन--(१) भव तक 
सदर प्रमीन को कोई निचित वेतन नहीं मिलता था । उन्हें उनके द्वारा किये गये मुकदमे 
की मालियत के भनसार एक निश्चित दर से पारिश्रमिक दिया जाता था । परन्तु 
२८२४ के रेग्यूलेशन XII È प्रन्तगंत प्रव उन्हे निदिचत वेतन मिलने लगा । 


(ब) सन्‌ १८२७ के रेग्यूलेशन ने सदर ate के अधिकार को बढ़ाकर 
१००० wo तक की मालियत छे मुकदमे तक कर दिया | 


(२) लगान से सम्बन्धित quant में कलेक्टर के न्यायाधिकार में बृद्धि-- 
सन्‌ १८२४ के रेग्यूलेशन XIV के भ्रनुसार-- 


‘the provisions contained in the regulations then in force 
empowering the Judges of the Zillah and city towns to refer 
` accounts and summary suits to the Collectors for the report, 
had been found insufficient to expedite trials. It was considered 
by the legislature to be indisponsable tothe attainment ofthat 
object that the revenue officers should be vested with the 
authority to hear, investigate and determine by summary 
Process and subject toa regular suit inthe city courts, all rent 
suits, which might be referred to them by the Judges. Rules. 
were enacted in this regulation for their guidance, and the same 
powers were given to them as were vested in the Civil Courts 
for compelling the attendance and the examination of witnesses 
. and generally for all process except execution of their decrees, 
which was confided to the Civil Courts.” (Cowell) 


प्रशन ४३--“विचिशा्र के इतिहास के दृष्टिकोण d ma की इष्टि से 
न्यायिक प्रशासन के सुधार की gear में as कानंवालिस के पदचात्‌ दूसरा स्थान 
लाड विलियम afew का ही है”--हस कथन पर टिप्पणी लिखिये एवं विलियम बेंटिक 
« * के द्वारा किये गये न्यायिक सुधारों का वणन कीजिए । 


E 
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उत्तर--लाडं विलियम few न्यायिक gend लिये लाड कानंवालिस के 
समान ही प्रसिद्ध है। उनके कार्यकाल में भनेक महत्वपूर्ण gum हुए । 


निम्नलिखित कारणों ने ला्ड विलियम बेंटिक को सुधार के लिये प्रेरित 
किया --- 


१०-यंगाल प्रेसीडेन्सी में भपील दायर करने के लिये केवल एक द्वी प्रदालत 
थी । wa: मुवकिकिलों को सेकड़ों मील का चक्कर लगाना पड़ता था d 

२---लार्ड कानंवालिस की योजना फौजदारी के मुकदमों के सम्बन्ध में शीघ्र 
न्याय को सम्भव न बना सकी । 

३---अपील के लिये स्थापित प्रान्तीय भ्रपीलीय स्यायालय भोर चक्रमण 
न्यायालय ( Court of Circuit ) सस्ती एवं शत्र न्याय-व्यवल्या को सम्भव न 
बना सके | 

YH झदालतों में बहुत सा बकाया काम एकत्रित हो गया था । 

५--चक्रमण न्यायालय के न्यायाधीशों को स्थानीय समाचार जानने के साधन 
सुलभ नहीं थे wa: वे न तो पुलित पर नियन्त्रण रख पाते थे घोर न जनता की रक्षा 
ही कर पाते थे । ; 


प्रान्तीय प्रपील एवं चक्रमण न्यायालयों का अन्त? कमिइनरों की नियुक्ति 


सन्‌ १८२९ का सुधार---इन दोषों को दूर करने के लिये उसने सन्‌ १८२६ 
में प्रथम सुधार योजना प्रारम्म की जिसके Genta प्रान्तीय अपीलीय घ्रौर चक्रमंण 
न्यायालयों की समासि कर दी गयी । इनके स्थान पर राजस्व gR (Revenue 
Commissioners ) Ut «ewa wg% (Circuit Commissioners ) 
की भी नियुक्ति की गई 1 बंगाल प्रेसीडेन्सी २० भागों में विभाजित कर दो पई uix 
प्रत्येक भाग में एक कमिइनर की नियुक्ति हुई । ये कमिइनर सदर निजामत अदालत 
wx राजस्व परिषद्‌ (Board of Revenue) के अन्तगंत फौजदारी एवं माल के 
great से सम्बन्धित कामों के लिये रहते I 

सजिस्ट्रेट के धिकारो में बुद्धि एवं उनके निर्णय के विरुद्ध अपील वायर 
"EE ut cM भ्रमिगुक्तो को २ वर्ष के लिये सपरिश्रम 
कारावास का दंड देने का प्रधिकार था । इनके निणांयों के free otter राजस्व 
कमिएनर एवं चक्रमण कमिदनर को अदालत में दायर की जा सकती थी । < 


सन्‌ १८२६. की न्याय प्रणाली Sega थी । कुछ कमिए्नर राजस्व कार्यों ., 


"m 
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में अधिक तत्परता दिखाते थे पर न्याय सम्बन्धी कत्त॑व्यों के प्रति उपेक्षा का व्यवहार 
रखते थे । इसी प्रकार कुछ माल के कार्यों के प्रति उपेक्षा का व्यवहार रखते थे | 
प्रत्येक कमिएनर के लिये इन दोनों कत्तंव्यों को एक साथ पूरा करना दुष्कर था 
अतएव wdsq की पूर्ति सम्यक्रूपेण नहीं हो पाती थो । 


सन्‌ १८३१ के सुधार--सन्‌ १८११ में १८३१ के रेग्यूलेशन के wenig 
साड विलियम dies ने वर्तमान दोषों को दूर करने के लिये भोर शीघ्र न्याय को 
उपलब्धि के लिये अनेक परिवतंन किये । ये महत्वपूर्णां परिवर्तत फोजदारी के मुकदमो 
में eet न्याय प्राप्त करने के हेतु किये गये थे | ट 


लगान सम्बन्धी सुकदमों में कलेक्टर का न्यायाधिकार--लगान सम्बन्धी 
मुकदमों की सुनवाई करने का कलेक्टर को भ्रधिकार था इनका निय भ्रन्तिम होता 
wr; परन्तु दीवानी की पदालतों के द्वारा इनका निणंय भ्रमान्य घोषित किया जा 
सकता था | 


नगर एवं जिले के स्यामाधीशों का सत्र ( Session ) कार्य - गवने र जनरल 
इन कॉसिल ने जिलों एवं नगरों के न्यायाधीशों को सत्र ( Session ) के मुकदमों को 
सुनने का पूरा अधिकार दिया था। इन सत्र न्यायाधीशों को मिस्ट्रेट द्वारा भेजे 
गये प्रत्येक मुकदमे में fala प्रदान करने का परधिकार था । जिलों का सत्र कार्य 
डिस्ट्रिक्ट जज के पास भेज दिया जाता था । इस प्रकार डिस्ट्रिक्ट भोर सत्र 
( Session ) were स्थापित की गई । ये भदालते we तक विद्यमान हे ओर इन्हें 
दीवानी एवं फौजदारी दोनों से सम्बन्धित क्षेत्राधिकार प्राप्त हे । सन्‌ १८३१ ई० में 
कलेक्टर UIT मजिस्ट्रेट की प्रदालतों को एक कर दिया गया । ` 

इलाहाबाद में सवर दीवानी पश्रदालत की स्यापना-२ जुलाई सन्‌ 
१८१२ को are विलियम बेंटिक ने इलाहाबाद में सदर दीवानी अदालत की 
स्थापना की । इस प्रकार उत्तरी घोर feet me में ग्रपील सम्बन्धी सुविधा 
प्राप्त हो गई । | 

त्याय फार्मो के लिये भारतीयों को निग्रुक्ति-लाडं विलियम बेन्टिक ने न्याय 
कार्य के लिये भारतीयों को नियुक्त करने की प्रणाली भी प्रारम्भ कर दी। we 
भ्रच्छा वेतन भी प्रदान करने की व्यवस्था की TE | 


बोबानी न्याय-अशासन में सुधार--सन्‌ १८३१ के रेग्यूलेशन ने दीवानी न्याय 
प्रणाली में निम्नलिखित सुधार किये | 


. सुत्तिफ्र--१. ३०० रुपये से कम मालियत के भुकदमों को उसमें 
निरणंय प्रदान करने के लिये मुन्सिफ प्रधिकृत थे | du 
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२. मुन्सिफ छी अदालत सभी भारतीयों पोर सभी धर्मों के मानने वालों के 
सुकदमों को सुनवाई फरती थी । 

३. मुन्सिफ के क्षेत्राधिकार के भन्तगंत सभी युकदमों को निर्णय के लिये 
मुन्सिफ को अदालत में दायर किया जाता WD d र 

४. दूसरी श्रेणी के देशो प्रभिकारी सदर भमौन होने थे थो drerit न्याय- 
प्रशासन के लिए नियुक्त किये जाते थे | 


a. जिले प्रभवा नगर, की झदालतें-- १००० qo UAT कम की मालियत के 
मुकदमों की सुनवाई एवं निय के लिये सभी प्रारम्मिक मुकदमों को सदर झमीन के 
यहाँ निर्दिष्ट कर सकती थो | 

६. देशी व्यक्तियों की नियुक्ति मुख्य सदर अमीन की हैसियत से भी हुई थी। 
उभकी नियुक्ति गवर्नर जनरल के द्वारा होती थी । इस पद पर कोई भी भारतीय 
नागरिक नियुक्त किया जा सकता था । 

७. मुख्य सदर भ्रमीन के निणंय के विरुद्ध अपील जिला एवं नगर भवालत 
` में दायर की जा सकती थी । 

८. जिला एवं नगर अदालत को ५००० रुपये तक की मालियत के मुकदमों 
को मुख्य सदर भ्रमीन के यहाँ निर्देशित करने का अधिकार प्राप्त था । 


९. मुन्सिफ भोर सदर भ्रमीन के निणंय के विरुद्ध प्रपील दायर करने पर 
जिला weer नगर के दीवानो न्यायाधीक्ष के द्वारा दिया gar निर्णय afaa 
होता था। . 

१०. जिला दीवानी न्यायाधीशों द्वारा मौलिक रूप से पारित निर्णय के विरुद्ध 
सदर दीवानी अदालत, जिसके न्यायाधीदा अंग्रेज होते थे, में अपील दायर को जा 
सकती थो । 

११. एक यूरोपियन भ्रथवा इंग्लेंड वासी से सम्बन्धित मुकदमों की सुनवाई. 
देशी प्रदालतों में न हो सकती थी । 

' रजिस्ट्रार को प्रदालत एवं भरपोल के लिए प्रान्तीय भदालतों की समाति-- 
रजिस्ट्रार को भदालतें समाप्त कर दी गई । सन्‌ १८३१ के रेग्यूलेशन के भन्तगंत 
uita सम्बन्धी प्रान्तीय भ्रदालतो के समी मुकदमों को जिला अथवा नगर त्यायाचीशों 
के पास मेज दिया गया । सन्‌ १८३३ के Waar के झंतगंत गवर्नर षनरल ने प्रांतीय 
झदालतों को भी समाप्त कर दिया । इस रेम्पूलेशन की धारा ४ के भ्रन्तगंत mic 
जनरल को इस बात का अधिकार प्राप्त भा |. 
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२१० भारतीय विधि के इतिहास पर प्रश्‍नोत्तर 


जूरी प्रणाली का प्रारम्भ--सन्‌ १८१२ fo में इसो वर्ष के रेग्यूलेशन के 
grata बंगाल प्रेसीडेन्सी में दीवानी एवं फौजदारी के मुकदर्मो में न्याय पारत करने 
के लिये जूरी प्रणाली प्रारम्भ की गई! इसका ster मुकदमों में निर्णय प्रदान 
करने के लिये यूरोपियन न्यायाधोक्षों द्वारा प्रतिष्ठित भारतीयों से मदद लेना था । 
` युरोपियन न्यायाधीश्ष मुकदमा पंचायत को निर्देशित कर दिया करते ये जो तत्सम्बन्धी 
- पुणं जानकारी न्यायाधीस के पास भेजती थी । खुरी के सदस्यों को qued को 
सुनवाई के समय अदालत में उपस्थित रहना पड़ता था। वे भ्रपनी व्यक्तिगत राय 
प्रदान कर सकते ये। ˆ | । 

प्रन ४४--लाडं झाँकलेंड के न्यायिक सुधारों को विवेचना कोजिये ? 

उत्तर--सन्‌ १८३७ में लाडं प्रॉकलेंड ने कलेक्टर के मजिस्ट्रेट एवं माल 
सम्बन्धी भ्रधिकारो में केवल एक सुधार किये। सन्‌ १८३७ में माल एवं मजिस्ट्रेट 
सम्बन्धी अधिकार विभाजित कर दिया गया । aq विभाजन दो वर्ष में पूरा हो सका । 

परन्तु ग्रह परिवर्तन अधिक दिन न चल सका । सन्‌ १८५९ में इन कार्यों को 
फिर से संग्रुक्त किया गया 1 

met ४५--(१) सदर दीवानी भ्रदालत एवं (२) सदर निजामत प्रदालत 
पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए । 

उत्तर--सदर दीवानी स्वालत--सन्‌ १७७२ को न्याय सुधार योजना के 
झन्तगंत कलकत्ता में सदर दीवानी ग्रदालत की स्थापना को गई थो | इसके सदस्य 
गवरनर जनरल एवं परिषद के सदस्य होते थे । इनकी सहायता के लिये खजाने के 
दीवान, मुख्य कातूनयो झर wer अधिकारी रहते ये। इस प्रदालत के दो मुख्य कार्ये थे । 

(१) मोफस्सिल दीवानी ग्रदालत के निणंय के विरुद्ध अपील सुनना, भौर 

(२) निम्न भ्रदालतों के कार्यों को देखमाल । 

ऐसी ग्रवस्या सन्‌ १७८० तक बनी रही । सन्‌ १७८० में सर्वोच्च न्यायालय 
के मुख्य न्यायाधीश सदर दीवानो भ्रदालत के न्यायाधीदा नियुक्त हुए भोर उन्हें गवनंर 
जनरल झोर परिषद के सभी अधिकार प्रदान किये गये। परन्तु aq भली-माँति 
निविष्ट था कि मुख्य न्याप्राधीद्ष की इच्छा को वेतन भोर पद के सम्बन्ध में सर्वोपरि 
महत्व दिया जायया । 

सन्‌ १७८१ ६० में सदर दीवानी भ्रदालत को alate न्यायालय (Court 
of Records) wr भी कार्ये प्रदान किया गया । सन्‌ १७८२ में गवरनर जनरल 
को इस प्रदालत के निरीक्षण का भी कार्य मिला | 
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सन्‌ १८९१ के रेग्यूलेशत VI के झन्तर्गत प्रेसीडेत्सी में सदर दोबानी 
अदालत की फिर से स्थापना की गई । इसके सदस्य गवनेर जनरल थोर सर्वोच्च 
न्यायालय के भ्रन्य सदस्य होते थे । यहाँ प्रान्तीय प्रदालतों प्रोर राजस्व परिषद्‌ (Board 
of Revenue) के निर्णय के विरुद्ध ate दायर को जा सकतो थो । सन्‌ १८०१ में 
इसके तीन सदस्य होते थे तथा प्रत्य दो सदस्य कम्पनी के प्रसंवदित (Covenanted : 
कमंचारो होते थे । इनकी तियुक्ति गवनंर जनरल के द्वारा होती थी । सन्‌ १८०१ में 
गवर्नर जनरल को सदर दीवानी भदालत के मातहत wer छोटे-छोटे त्यायाधिपतियो को 
नियुक्त करने का अधिकार दे दिया गया । सन्‌ १९६५ ई० में बनारस के राजा 
की राय से बनारस में सदर दीवानी प्रदालत को स्थापना की TE | 


सन्‌ १८३१ में उत्तरी परिषमी प्रान्तों के लिये भी इन्हीं अधिकारों से युक्त 
एक सदर दीवानी भ्रवालत को स्थापना को गई | 

सदर दीवानी अदालत की स्थापना उसी समय . को गई जिस समय उच्च 
न्यायालय (High Court) की स्थापना हुई i 


सदर दीवानी भ्रदालत में १००० रुपये से afan की मालिमत के मुकदमों d 
पारित निणुंय के विरुद्ध अपील दायर की जा सकती थी । यदि मुकदमा ५००० Wo 
से अधिक मालियत का न होता था तो इस भ्रदालत का निर्णाय अन्तिम माना जाता 
था | ५००० रु० से भ्रधिक मालियत के मुकदर्मो में सपरिषद्‌ wore (King-in 
Council) को प्रदालत में घ्रपील दायर को जातो थी । 

सदर दीवानी भ्रदालत को निम्न भ्रदालतों के निरीक्षण का कार्य भी die 
गया था | निम्न भ्रदालतों के न्यायाधीशों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों पर 
ag विचार करतो थी । यह किसी भी दीवानी भ्रदालत भ्रथवा प्रान्तीय अवात से 
मुकदमे को मंगा सकती थो घौर उसमें अपना fria प्रदान कर सकती थी | 

२--सबर निजामत प्रदालत--सन्‌ १७७२ ६० में फोजदारी के मुकदमों के 
समुचित न्याय प्रासन के लिये arte हेस्टिग्स ने एक योजना चलाई थी | सन १७७२ 
ई० में उन्होंने मुशिदाबाद में एक सवर निजामत अदालत की स्थापना की । इसके 
सदस्य भारतीय न्यायाधीश भो होते थे जो दरोगा के नाम से जाने जाते थे | इनको 
नियुक्ति नवाब करता था भोर इनकी सहायता के लिये मुख्य काजी, मुख्य मुफ्ती ओर 
तीन मौलवी रहते थे । उसका कार्य मोफस्सिल दोवानी अदालत के कार्यों को दोहराना 
था । बिना सदर निजामत को स्वीकृति के छोटी प्रदालतें मृत्यु दंड नहीं प्रदान कर 
सकती थीं i ० 


राजस्व कमेटी ( Committee of Revenue ) के समाप्त b जाने पर 
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११२ भारतीय विधि के इतिहास पर meu 


सदर निजामत झदालत पहली बार कलकत्ता में भाई भ्रोर ( Governor General 
and Council ).इस प्रदालत के .ऊपर नियन्त्रण रखने लगा | 
सन्‌ १७७५ में सदर निजामत घदालत फिर से मुशिदावाद में स्थापित की 
गई जहाँ यह ५० साल तक बनी रहो | फोजदारी सम्बन्धी न्याय के ऊपर का 
पुरां नियन्त्रण था । यह फौजदारी की मुख्य भ्रदालत थी घौर कम्पनी के द्वारा स्थापित 
की गई । 
सन्‌ १७७५ से १७६० तक फोजदारी से सम्बन्धित न्याय प्रशासन मुस्लिम 
न्यायाधिकरण के द्वारा होता था । वहाँ मुस्लिम विधि कों मान्यता प्राप्त थी । परन्तु 
यह अंग्रेजों के ही नियन्त्रण में रहती थी । - 
सन्‌ १७६० के रेग्यूलेशन eager सदर निजामत भदालत पर से नवाब 
का नियन्त्रण समाप्त हो गया भोर भब इसके सदस्य गवर्नर जनरल तथा परिषद के 
सदस्य होते थे । इनके सहायता मुख्य काजी, दो मुफ्ती भ्रोर मोलवीगण रहते थे । 
सन्‌ १८०१ के रेग्यूलेशन के aga सदर निजामत * भ्रदालत के सदस्य 
मुख्य न्यायाधीद एक प्रत्य न्यायाधिकारी होने लगे। उनकी सहायता के लिये मुख्य 
काजी रहता या । सन्‌ १८०६ से रेग्यूलेषान VIII] wala मुख्य काजी का पद 
समाप्त कर दिया गया । gt ट 
सन्‌ १८६२ में उच्च न्यायालय ( High Court ) को स्थापना के साथ हो 
साथ सदर निजामत अदालत समाप्त कर दी गई । 
जिला फौजदारी भ्रदालतों के द्वारा दिये गये शारीरिक de पर पुनविचार 
करने के लिये सदर निजामत प्रदालत प्रधिकृत थी । सत्र न्यायाधीशों के द्वारा दिये 
` गये मृत्यु दंड पर सदर निजामत भदालत फिर से विचार करती थी । यह फौजदारी 
के सम्बन्ध में प्रमुख प्रदालत यो । राज्य के विरुद्ध wur में इसके द्वारा दिया गया 
निर्णय सरकार के पास भेजा जाता था जिसकी प्राज्ञा को ३ महीने तक प्रतीक्षा को 
जाती थी । 


सदर निजामत प्रदालत को किसी प्रकार के भोलिक प्रधिकार नहीं प्राप्त थे। 
यह मुख्यतः पील को भदालव थो ctx निम्न भ्रदालतों पर नियन्त्रण रखती थी । 


` सदर निजामत भ्रदालत की स्थापना न केवल कलकत्ता में हुईं थी परन्तु मद्रास 
एवं घम्बई में भी हुई थी । सदर निजामत घ्रदालत की स्थापना उन प्रान्तों के लिए. 
भी की गयी थो जिनमें रेग्यूलेशनो का प्रसार नहीं था । 


० दन ४६--अम्बई भोर मद्रास फे प्रेसीडेन्सी नगरों में सन्‌ १७५३ एवं 
तत्पश्चात्‌ किये गये न्यायिक सुधारों का वर्णन कीजिए । 
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कार्नवालिस, सर जान थोर, वेलेखलो एवं विलियम बेन्टिन्क के न्यामिक सुधार ११३ 


९. 46. What were the judicial reforms introduced since 
1753 ia the presidency towns of Bombay and Madras? 

उत्तर--सन्‌ १७५३ में बम्बई एवं मद्रास के प्रेसीडेत्सी नगरों में स्थापित 
न्‍्याय-पोजना बहुत दिनों तक चलती रही । परन्तु यह योजना पुरणंतमा ठीक न थी । 

सन्‌ १७२४ की न्याय.प्रणालो के दोष--- 

(१) मेयर कोटं के न्यायाधीश पढ़े-लिखे एवं अनुभवी न होने के कारण नये 
उलभे हुए मुकदमों का निणुंय नहीं कर पाते थे । 

(२) Tate जनरल एवं काउन्सिल जो Criminal Court of Dyers 
and Terminer and Gaol Delivery की दैधियत से भी कये करती थी 
फोजदारी विधि से पूर्णतया भ्रनभिज्ञ थी । इसके झतिरिक्त सन्‌ १७५३ तक फोजदारी” 
के मुकदमे भी उलभे हुए होने लगे । 


सन्‌ १७६७ में ब्रिटिश पालियामेन्ट ने इन दोषों को दूर करने के लिये 
झधिनियमों को पारित किया । 


१७९७ के सधार 


१--अभिलेश arava (The Recorders Court)—ara€ भोर 
मद्रास के मेयर कोट के स्थान पर अभिलेख न्यायालय की स्थापना की गई । प्रत्येक 
अभिलेख न्यायालय का सदस्य एक मेयर, तीन वृद्ध पुरष भोर एक रिकार्डर होता 
था | His Majesty रिकाडंर की नियुक्ति करता था| पाँच «de वकील की 
हैसियत से कार्य करना झ्रावदपक था | 


(क) दीवानी घौर फौजदारी भ्यायाधिकार--प्रभिलेख न्यायालय को सभी 
प्रकार के दीवानी शोर फोबदारी घामिक भौर समुद्री न्यायाधिकार प्राप्त थे | 

(ब) Court of Dyer and terminer—aq १७६७ के भ्रधिनियमः 
के धनुसार बम्बई झोर मद्रास के अभिलेख न्यायालय को वही प्रधिकार प्राप्त थे जो 
झधिकार कलकत्तः स्थित सर्वांच न्यायालय को प्राप्त थे p इस प्रकार प्रत्येक भ्रमिलेख 
व्यायालप Court of Dyer and terminer and Gaol Delivery पी | दूसरे शब्दों 
में गवनर एवं परिषद्‌ को इस प्रकार एक भ्रतिरिक्त arta के दायित्व से मुक्त कर 
दिया गया था । 


(ग) न्यायाधिकार व्ही सोमा-अत्येक प्रभिलेख न्यायालय RAR टाउन 
की सोमा में रहने वाली अंग्रेज प्रजा के ऊपर न्यायाधिकार रखता था। वह प्रपराधों 
z | 
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११४ भारतीय विधि के इतिहास पर प्रश्‍नोत्तर 


के सम्बन्ध में मुकदमों की सुनवाई घोर निणंय प्रदान करता था | कम्पनी के नोकरों 
द्वारा किये गये प्रपराघो के विरुद्ध भी वह मुकदमो की सुनवाई भ्रौर निरांय प्रदान 
करता था । इस न्यायालय को राजस्व के सम्बन्ध में निणुय करने का कोई भ्रधिकार 
न.था। 

(घ) भ्रमिलेश न्यायालय द्वारा प्रशासित विषि--संविदा प्रौर उत्तगधिकार 
से सम्बन्धित मुकदमों में कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय के समान इस न्यायालय को 
“ait हिन्दू विधि हिन्दुप्रों पर भौर मुस्लिम विधि मुसलमानों पर एवं जहाँ पक्षकार 
Gafa जातियों के हों, प्रतिवादी के घम से सम्बन्धित विधि को लागू करने का 
भ्रधिकार था । 


(च) प्रपोल--प्रभिलेख न्यायालय के निणुयों के fesan (King-in- 
Council) की waaa में atta दायर की जा सकती थी । १,००० qo को 
मालियत के मुकदमों में इन न्यायालयों का निणुय after माना जाता था | 

२-_आआर्थना-त्यायालय (Court of Requests ) सन्‌ १७९७ के 
प्रधिनियम के vela घन सम्बन्धी त्यायाधिकार में वृद्धि हुई । भव प्रार्थना न्यायालयों 
ने ५ पैगोडा से ८० रुपयों को मालियत तक में मुकदमा करने का भ्रधिकार प्राप्त 
कर लिया । 


मद्रास और बम्बई के सर्वोच्च न्यायालय 


मद्रास में सर्वोच्च स्थायालय--सन्‌ १८०० में dude की पालियामेन्ट ने 
एक ग्रधिनियम पारित किया जिसके santa सन्‌ १७६७ में स्थापित अभिलेख 
न्यायालय का अन्त हो गया । इस भ्रघिनियम के झन्तगंत मद्रास में भी एक सर्वोच्च 
न्यायालय की स्थापना का निइचय किया गया | इस सर्वोच्च न्यायालय के न्यामाधिकार 
कलकत्ता स्थित सर्वोच्च न्यायालय के समान ही थे । 

सन्‌ १८०१ के राजकीय राजलेख के भ्रन्तगंत मद्रास में सर्वोच्च न्यायालय 
की स्थापना हुई। यह दीवानी, फोजदारी, घामिक भ्रोर नोकाधिकरण सम्बन्धी 
त्यायाधिकार xedr थी i 


बम्बई में सर्वोच त्यायालय--बम्बई में सर्वोच्च न्यायालय १८२३ fo तक 

काये करता रहा। सन्‌ १८२३ में ब्रिटिश पालियामेन्ट ने एक भ्रधिनियम पारित किया 

जिसके द्वारा प्रमिलेख न्यायालय (Recorder Court) की समाति कर दी गई I 
इसके स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। इस ववनिमित सर्वोच्च न्यायालय 

की सदस्य संख्या मौर इसके अधिकार कलकत्ता स्थित सर्वोच्च न्यायालय के समान ही थे । 
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कानेवालिस, सर जान शोर, वेलेजली एवं विलियम वेन्टिक के न्यायिक सुधार ११५ 


बम्बई में प्रपने कार्यों को करते हुए सर्वोच्च न्यायालय झोर गवर जनरल के 


मध्य gu छिड़ गया । यह ढन्द न्यायाधिकार के सम्बन्ध में था। निम्नलिखित दो 
उदाहरण इस बात को स्पष्ट कर देते हैं । 


प्रथम सुकदसा--पान्डुरंग रामचन्द्र ने अपने पोते मोरो रघुनाथ को पटना में 
'रोक लिया । वह लड़के पर बड़ी नृशंसता का व्यवहार करता या । सन्‌ १८२८ में 
बालक के एक रिक्तेदार ने सर्वोच्च न्यायालय में बालक की मुक्ति के लिए Habeas 
Corpus नामक Taree (Writ) जारी करने के लिये प्रार्थना-पत्र दिया। एडवोकेट 
जनरल ने इस प्रार्थेना-प का विरोध किया। इस विरोध का आघार यह था कि 
रघुनाथ भोर रामचन्त्र दोनों पूना के निवासी थे अतः सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधि- 
कार क्षेत्र के परे थे । सर्वोच्च न्यायालय ने इस विरोध की परवाह न करते हुये 
Habeas Corpus नामक समादेश जारी कर दिया । 

द्वितीय मुकदमा - बापू gw (Bappoo Gunness) नामक एक व्यक्ति 
पावन के भुकदमे में फंस गया था | उसके मुकदमे को सुनवाई कोंकण को भदालत में 
हुई थी । जिसने इसे दो वर्ष का कारावास भ्रोर ३५० wo de प्रदान किया भतः 
वह पकड़ लिया गया | सर्वोच्च न्यायालय ने Habeas Corpus नामक, समादेदा 
जारी कर दिया । गवर्नर जनरल एवं काउन्सिल ने उसे पारित नहीं होने दिया । इस 
"X सन्‌ १८२९ में बम्बई स्थित सर्वोच्च IT ने भ्रपने कार्यों को बन्द कर दिया | 
उसने यह घोषित किया कि जब तक उसके भ्रधिकारों एवं देशों को प्रेसीडेन्सी शासन 
दारा मान्यता एवं पालन करने का आश्वासन प्रदान नहीं किया जाता तब तक बहू 
"अपने किसी मी कत्तव्य को निभा न सकेगा | 

परिणामस्वरूप सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीद्य ने सञ्जाट के पास wu 
'अधिकारों के लिये पत्र प्रेषित किया । इस प्रपत्र से उसका ater स्पष्ट परिलक्षित 
होता है— 

“to give such commands concerning the same as to His 
Majesty’s wisdom should seem meet for the due vindication and 
protection of the dignity and lawful authority of His Majesty's 
Supreme Court of Judicature at Bombay.” 

ffr काउन्सिल ने इस मामले पर विचार करके ame के समक्ष पना 
प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । सञ्राद्‌ ने उसे मान्यता प्रदान कर दी । यह रिपोर्ट इस 
प्रकार थी-- 

«That the writs of Habeas Corpus were improperly issued 
in two cases referred to in the said petition.” 
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“That the Supreme Court has no power and authority to 
issue a writ of Habeas Corpus exeept when directed either to a 
person resident within those local limits wherein such court has 
a general jurisdiction, orto a person out of such local limits, 
who is personally subject to the civil and criminal jurisdiction 
of the Supreme Court." 

“That the Supreme Court hasno power or authority to 
issue writ of Habeas Corpus to the gaoler or officer of native 
court as such officer the Supreme Court having no authority of a 
native court. That the Supreme Courtis bound to notice the 
jurisdiction of the Native Court without having the same specially 
set forth in the return to a writ of Habeas Corpus.” 


मद्रास में सन्‌ १८०२ के न्याय सुधार--सन्‌ १८०२ में are sure के 
ह्यासन-काल में मद्रास के प्रेसीडेन्सी टाउन में भ्रदालत प्रणाली की स्थापना की गई d 
च्यायाधीशो भोर कलेक्टर के कार्यालय एवं कत्तव्य बिल्कुल भलग-प्रलग कर दिये गये । 
दीवानी अदालत दीवानी भ्रोर माल के मुकदमों में निणाम प्रदान करती थी । कलेक्टर 
को प्रशासनिक भ्रधिकार थे । जिला दीवानी प्रदालत के निणंय के विरुद्ध अपील सुनते 
के लिये प्रान्तीय अदालतों को स्थापना की गई । ५,००० uo से भ्रधिक मालियत के 
मुकदर्मो में इसका निर्णय अन्तिम माना जाता था। इससे भ्रधिक मालियत के मुकदर्मे 
में सदर दोवानी भ्रदालत में भी भ्रपील दायर को जा सकती थी । इस प्रकार सदर 
दोवानी अदालत की स्थापना हुई । इसके सदस्य गवनंर एवं परिषद के weg सदस्य 
होते थे । ४५,००० र० तक की मालियत के मुकदर्मो में इसका feda अन्तिम 
माना जाता था| इससे awe मालियत के geed में King-in-Council 
के यहाँ अपील दायर की जा सकती थी WW ८० Wo की मालियत के मुकदमों में 
तिणँय प्रदात करने के लिये देशी कमिदनर की भी व्यवस्था थी । रजिस्ट्रार Yoo o 
तक की मालियत में निर्णय प्रदान करता था । यहद मुकदमे उसके पास जिला दीवानी 
न्यायालय से निर्देशित होते थे । २५ २० तक के मुकवमों में रजिस्ट्रार का निर्णय 
झन्तिम माता जाता था | इससे ufus मालियत के मुकदमों में निणय के लिये जिला 
त्यायाधीश T थे । ; 


हिन्दू प्रोर मुसलमान विधि का प्रयोग दीवानी प्रदालतों में भी किया जाने 
लगा । भ्रन्य मुकदमों में न्याय, साम्य भोर सदृविवेक के थ्याघार पर fraja दिया 
* जाने लगा । ) 


सन्‌ १८०६ में संदर दीवानी प्रदालत का संविधान संसोधित किया गया 1 | 
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इसके Gaia दो भ्रवर न्यायाधीक्षों (Puisne Judges) की नियुक्ति की गई। 
सदर दीवानी अदालत के मुख्य न्यायाधीश की हैसियत से राज्यपाल कार्य करता था d 
परन्तु यह प्रणाली १८०७ में बन्द हो गई । उसके स्थान पर दुसरे न्यायाधीद नियुक्त 
होने लगे | उनकी संख्या बढ़ाकर दो से तीन कर दो गई । सन्‌ १८०६ में रिग्यूलेषान 
VI के भ्रन्वर्गत सहायक न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई । मुख्य देशी कमिदनर की 
मो नियुक्ति की गई । यह अधिकारी जिला न्यायाधिकारियों के द्वारा भेजे गये १०० 
Xo तक की मालियत के मुकदमों में fale प्रदान करते थे | ; 


सन्‌ १८१६ में रिव्यूलेशन VI के भ्रन्तगंत मुन्सिफ, देशों कमिश्नर झर सदर 
अमीन के न्यायाधिकार २०० २० तक की मालियत के मुकदमों तक बढ़ा दिये गये | 
इसी वर्ष स्थानीय व्यस्थापिका ने एक रिस्युलेशन पास किया जिसके झन्तगंत दस 
रुपये तक की मालियत के मुकदमों में निण'य प्रदान करते का अधिकार ग्राम मुन्यिफॉ 


को प्रदान किया गया । इन्हें मुकदमों के निण'य के लिये ग्राम पंचायत बुलाने का सी 
अधिकार था । 


सन्‌ १८१८ के भनुसार रेग्युलेशन VIII राज्यपाल एवं परिषद्‌ के स्थान 
पर अपील की सुनवाई का अधिकार King-in-Council की अदालत को दे fear 
गया । सन्‌ १८३३ के रिग्यलेशन 111 के cents रजिस्ट्रार को ३,००० २०, भुन्सिफ 
को १ ,999 Wo झौर सदर अमीन को २,५०० Go तक की मालियत के मुकदमे मे 
निराय प्रदान करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया | 


सन्‌ १८२७ के रिग्युलेशन VIDA अन्तगंत मुख्य सवर अमीन की नियुक्ति 
की व्यवस्था की गई | उसे ५,००० wo की मालियत तक के युकदमों का न्यायाधिकार 
प्रदान किया गया । ` . 

सन्‌ १८४३ में आारतीय व्यवस्थापिका कोंसिल ने प्रपील की चार प्रान्तीय 
अदालतों को समाप्त कर दिया । मुख्य सदर wer घोर भ्रधीनस्थ-न्यायाधीर्यो 
(Sub-ordinate Judges) का धन सम्वन्धी अधिकार बढ़ा दिया गया जिससे 
१०,००० Wo तक की मालियत के git में निर्णय प्रदान किया जा सके 1ये 
झ्रदालतें देशी, भ्रमेरिका wx ater के निवासियों के ऊपर भी न्यायाधिकार रखती 
थीं। कुछ दिन बाद सन्‌ १८७३ के प्रधिनियम के अन्तरगत सन्‌ १८७१ की बंगाल- 
प्रणाली के भ्रनुसार एक व्यवस्था की गई । १८६२ के अधिनियम के भरत्तर्गत नगर- ' 
अदालतों (City Courts) की स्थापना की गई । बाद में इसका न्यायाधिकार क्षेत्र 
१०,००० qo तक बढ़ा दिया गया । 


सन्‌ १८०२ के पश्चात्‌ फौजदारी न्याय सें सुघार--सन्‌ १८०२ में बंगाल 
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में प्रचलित फौजदारी न्याय-प्रक्षासन के समान ही प्रशासन व्यवस्था मद्रास में भी लागू 
कर दी गई । मजिस्ट्रेट श्रोर भ्रधीनस्थ मजिस्ट्रेट fne किये गये। चार चक्रमण 
न्यायालयों (Circuit Courts) भोर एक मुख्य फौजदारी भ्रदालत की स्थापना को 
गई । सन्‌ १०७ में राज्यपाल का सदर फोजदारी भ्रदालत के मुख्य न्यायाधीश 
को हैसियत से कार्य करने का अधिकार समाए कर दिया गया। सन्‌ १८१६ में 
मजिस्ट्रेट के प्रधिकारों को न्यायाधीषों के पास से लेकर कलेक्टर को दे दिया गया। 
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायाधीशों को फोजदारी के मुकदमों में न्याय-प्रशासन का भ्रधिकार 
मिल गया । सन्‌ १८२७ में सह न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। उसी वर्ष देशी 
प्रभिकारियों की निम्रुक्ति देशी फौजदारी न्यायाधीश के पद पर हुई। उन्हें किसी 
अयेरिकन अथवा युरोपियन के मुकदमे में frg प्रदान करने का कोई भ्रधिकार न 
था । वे ही लोग बाद में Principal Sadar Ameen कहे गये | 


सन्‌ १८४३ यें मद्रास से चक्रमण न्यायालयों की प्रणाली समाप्त कर दी गई 
six उसके प्रधिकार डिस्ट्रिक्ट न्यायाधीक्षों को दे दिये गये । उन्हें we सभ न्यायाधीश 
(Sessions Judge) भी कहा जाता था। देशी लोगों से भी भ्रसेसर थवा qr को 
हैसियत से सहायता ली जाती थी i 


१--बम्बई में न्याय प्रशासन--सन्‌ १७६३ fo में बंगाल में लागू की गई 
विधियों के अनुरूप ही बम्बई में न्याय-प्रशासन की व्यवस्था की गई । सन्‌ १८२७ में 
विधि ओर त्याय-प्रशासन से सम्बन्धित वहाँ के सभी अधिनियम निरसित कर दिये 
गये | Were व्यवस्था पुनः संगठित की गई। इसके wenig प्रत्येक जिले में देशी 
कमिदनर की नियुक्ति की गई। उन्हें ५०० Wo से लेकर ५,००० qo की मालियत 
के मुकदर्मो में न्यायाधिकार प्रदान किया गया । इन्हें प्रपोल सुनने का भी अधिकार था । 
यह देशी कमिएनर के निण य के विरुद्ध अपील को सुनवाई करती थी । जिला cere 
के निणथ के विरुद्ध सदर दीवानी अदालत में अपील दायर की जा सकती थी | इसमें 
सीनियर न्यायाघीक्ष, सहायक न्यायाधीश, जूनियर न्यायाधीश को भी नियुक्ति हुई जिन्हे 


sss 


५,००० qo से ५०० qo मालियत के सुकदमों में निर्णय का अधिकार था॥ एक : 
सदर दीवानी अदालत, जिसे नियन्त्रण site भपील सम्बन्धी अधिकार था, की स्थापना ` - 


हुई 1 सन्‌ १८३१ में तीन शेणी के देशी कमिएनरों की नियुक्ति को गई । सन्‌ १८३६.. 


: में उन्हें मुख्य सदर अमीन, सदर मीन थोर मुन्सिफ के नाम से पुकारा जाने लगा d 
सन्‌ १८४५ में पारित भ्रधिनियम के द्वारा प्रावश्यकतानुसार सह जिला न्यायाधीष्ष 
की gfe की घ्यवस्था की गयी । सन्‌ १८६९ में विधियों को निरूपित करने के 
उद्देश्य से प्रधिनियम पारित किये गये । सन्‌ १७४९ में इसको संशोधित किया गया । 
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सन्‌ १९४८ में बम्बई में एक नगर दीवानी भदालत की स्थापना मद्रास की नगर 
दीवानी career के ग्रादर्शो पर की गई | 


२--फौजदारी सम्बन्धी न्याय प्रशासन--पन्‌ १७९७ में राज्यपाल एवं परिषद्‌ _ 
ने बंगाल में स्थापित फौजदारी अदालतों के समान ही स्थानीय सरकार को फोजदारी 
अदालतों की स्थापना का प्रधिकार प्रदान किया । इसी प्रकार न्यायाधीश, 
सत्र न्यायाधीश एवं मजिस्ट्रेटों को fagi की गई । राज्यपाल एवं परिषद्‌ को 
नियन्त्रण एवं भ्रपील सम्बन्धी भ्रधिकार प्राप्त थे । उसे क्षमा प्रदान करने थवा दंड 
कम कर देने का भी प्रधिकार प्राप्त था सन्‌ १८२७ में एक नवोन संहिता पास हुई । 
मजिस्ट्रेट छोटे-छोटे मुकदमों में. दंडित करने के लिए सदाक्त था । डिस्ट्रिक्ट भोर 
सहायक न्यायाधीशों को फोजदारी के मुकदमों में न्याय करने का भ्रधिकार था । अति 
जघन्य भ्रपराघों को सुनवाई चक्रमण न्यायालय ( Court of Circuit ) द्वारा 
को जाती थी। 

राजनीतिक अपराधियों की सुनवाई के लिये तीन न्यायाधीक्षों से संगठित 
एक भ्रदालत की स्थापना कौ गई सन्‌ १८३० में Court of Circuit समाप्त 
कर दो गई झोर उनके झधिकार डिस्ट्रिक्ट जज को प्रदान कर दिये गये । सन्‌ १८४५ 
में सहायक सत्र न्यायाधीशों ( Joint Sessions Judges ) की स्थापना की गई । 


सन्‌ १८२७ में राजनीतिक भ्रपराधियों से सम्बन्धित मुकदमों को सुनने 
का भ्रधिकार फोजदारी प्रदालंत को प्रदान कर दिया गया जो पहले गवर्नर को प्राप्त 
था । इसके fna पर सरकार की मान्यता प्राप्त करना प्रत्यन्त भ्रावद्यक'था । सन्‌ 
१८४१ में यह स्पष्ट कर दिया गया कि राज्य के विरुद्ध किये गये समस्त फौजदारी 
के मुकदमों को सुनवाई का काम साधारण Taree करेंगी | 

साल झवदालत--इन्हें सभी कर-सम्बन्धी मुकदमों की सुनवाई करने का 

धिकार था । उनके निर्णय के विर otter सदर झदालत में दायर को जाती थी । 
सन्‌ १८६६ के प्रधिनियम २ के भ्रन्तर्गत बम्बई व्यवस्पापिका ने माल प्रदालतों को 
पहले की दीवानी प्रदालत के अधिकारों से वंचित कर दिया भ्रोर ये प्रधिकार दीवानी 
झदालतों को दे दिये गये । 

प्रश्‍न ४७--बिना रेम्यूलेशन वाले प्रान्तों में कोन सी न्याय-व्यवस्था का 
प्रचलन था ? 

उत्तर--अम्बई, मद्रास, बंगाल ओर उड़ोसा प्रान्तों को रेग्यूलेशन वाले 
प्रान्तों के अन्तर्गत समझा जाता था क्योंकि इन प्रान्तों के लिये भ्रनेक अधिनियम पारित 
हुए थे । नये हस्तगत प्रदेशों पर गवनंर घनरल को बिना किसी अधिनियम के प्रशासन 
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करने का पधिकार था । इन क्षेत्रों के लिये प्रधिनियम पारित करने के लिये कोई 
व्यवस्थापिका संस्था न थी । ये प्रान्त विना रेग्यूलेशन घाले प्रान्त कहलाते थे । इनमें 
से मुख्य पंजाब, भासाम, मध्य प्रान्त और WWW प्रान्त थे । 

i १--बिना रेग्युलेशन बाले smt में प्रचलित samt प्रणाली--जिला भ्रधिकारी, 
जो डिप्टी कमिदनर कहलाते थे, के पास न्याय सम्बन्धी भौर प्रशासनिक दोनों प्रकार के 
अधिकार थे । न्याय प्रणाली बहुत साधारण थी । प्रशासन बोर्ड को इस सम्बन्ध में 
पूर्णं प्रधिकार प्राप्त थे । इसके तीन सदस्य थे धोर ये गवर्नर जनरल के भ्रधीनस्थ ये । 
ओड के भन्तगंत ८ भाग कमिएनर के भ्रन्तगंत भौर २४ जिले डिप्टी कमिदनरों के 
gata थे । ये जिले कई इकाइयों में बाँट दिये गये थे जो भारतीय तहसीलदारों 
की भ्रध्यक्षता में प्रशासित होते ये। बंगाल में प्रचलित फोजदारी विधि कुछ सुधारों 
के साथ लागू की गई । दीवानी संहिता में स्थानीय रीति-रिवाजों को मान्यता प्रदान 
की गई थी। जिन मुकदमों में किसी विधि को लागू करने का नियम न था वहाँ बंगाल 

“अधिनियम लागू किया जाता था । सन्‌ १८५३ ई० में बोर्ड की व्यवस्था समाप्त कर 
दो गई wr उसके स्थान पर wd कमिदनर ( Financial Commissioner `) 
एवं स्यामिक कमिक्नर ( Judicial Commissioner ) की नियुक्ति की गयी । 


२. झखिल भारतीय व्यंवस्थापिका की स्थापना (१८६१) के पश्चात, 


(क) सध्य प्रान्त ( C. P. ) में--सन्‌ १८६१ में व्यवस्थापिका परिषद्‌ की 
स्थापना घ्न्य भ्रदालतो के निर्माण के लिये की गई । सन्‌ १८६५ के १६वें भ्रधिनिम 
ने ars स्वर की weed! की स्थापना की व्यवस्था को । इन पर पुन) ta के 
२६वें प्रधिनियम के wania पुनविलोकन किया गया । सन्‌ १६०१ के चौथे प्रधिनियम 
द्वारा इनमें फिर संशोधन किया गया; न्यायिक कमिइनर की उच्चतम अदालत थी । 
सबसे छोटी प्रदालत तहसीलदार की अदालत थो | इस प्रवन्ध के स्थान पर दूसरे 
प्रबन्ध की व्यवस्था सन्‌ १६१७ के (Central Provinces Courts Act, 
a) yeu में” eT १८६५ के पंजाब भ्रधिनियम के प्रन्तगंत सात स्तर 
की अदालतों की स्थापना की गईं। ये पदालत न्यायिक कमिएनर, कमिशनर, डिप्टी 
कमिइनर, तीन सहु-कमिइनर ate तहसीलदार की थीं । पंजाब की एक मुख्य TUNI 
न्याय कमिदनर के स्थान पर स्थापित की गई | यह नव स्थापित भ्रदालत उच्च न्यायालय 
का कार्य सम्पादित करती थो । इसके सदस्य गवरनर जनरल के द्वारा नियुक्त किये जाते . 
थे । इसके प्रतिरिक्त सन्‌ १८८४ के प्रधिनियम का सन्‌ teen के प्रधिनियम के 
द्वारा सुधार किया गया । सन्‌ १६१६ में मुख्य भ्रदालत को उच्च न्यायालय का स्तर 
प्रदात छ्या गया। i 
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(ग) wae में-भ्रवध में सन्‌ १८६५ में मध्य प्रान्त (0. ?. ) की । 
तत्कालीन प्रदालतों के समान भदालतों की स्थापना की TE | सन्‌ १८७१ a wae 
दीवानी भ्रदालत भ्रषिनियम पास हुआ । इसने पुरानी व्यवस्था को समात करके नई 
व्यवस्था लागू की । इस व्यवस्था के अन्तर्गत भ्रदालत के पाँच स्तर थे--( १) न्याय 
कमिद्नर, (२) कमिदनर, (३) डिप्टी कमिइनर, (v) सहायक कमिदनर, (४) 
तहसीलदार । सन्‌ १८७६ के ऐक्ट do १३ ने पहली ही भ्रदालत-ब्ेवस्या को समाप्त 
करके नई व्यवस्था लागू की । इसके wenig भ्रदालतों के REC थे- (१) न्याय 

(ier डिस्ट्रिवट जज, (३) सहायक न्यायाघीश्ष; ( 1] सन्‌ १८९७ 
N sak aan ४242 T कॅमिद्नर की नियुक्ति की व्यवस्था की गई 
at सन्‌ १९२५ में ऐक्ट do ४ द्वारा न्याय कंमिएनरों का स्तर ऊँचा उठाकर 
मुख्य प्रदालत (Chief Court) का कर दिया गया। इस प्रधिनियम_ काः संशोधन 
सन्‌ १९३९. के Oudh Court, Amendment Act के दारा किया गया । 

(घ) उत्तर प्रदेश (www को छोड़कर )--यहाँ को व्यवस्था Bengal, 
Agra and Assam Civil Courts Act of 1887 के द्वारा निर्धारित की 
गई । इस भ्रधिनियम का पुनः सन्‌ १६३६ ATT १६५४ के ग्रधिनियमो के द्वारा 
संशोधन किया गया । इस प्रकार बंगाल में प्रचलित न्याय-प्रणाली को कुछ संशोषनों 
के साथ मान्यता प्रदात कर दी गई I 
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अध्याय ६ 
सन्‌ १८३३ का राजलेख ( Charter ) ऐक्ट 


प्रश्‍न ४८--सन्‌ १८३३ के चाटर ऐक्ट की महत्ता भारतीय विधि-शास्त्र के 
इतिहास में एक सीमा-चिह् के रूप में uif । 
या ु 
सन्‌ १८३३ के चाटंर Quz की महत्वपूरण बातों का वणन कीजिए atx यह 
बताइये कि भारतीय निधि शास्त्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण सीमा-चिह्न होने का 
इसका दावा किस सीमा तक उचित है ? 


उत्तर--सन्‌ १८३३ ई० में ब्रिटेन की व्यवस्थापिका का ध्यान भारतीय 
सरकार की श्रशासन व्यवस्था के तीन दोषों के प्रति झाकृष्ट हुआ । 


ये दोष निम्नलिखित हैं--- 


१. इसकी प्रकृति कातून झर विनियमों ( Regulations ) के झाधार 
पर थी। 


२. इसके अधिकार भलो-माँति परिभाषित न थे गतः रूपरेखा अनिहिचित 
थी । यही कानून भोर विनियमों ( Regulations ) के उद्गम स्थान ये । अतः 
सम्पूणं प्रणाली दोषपुणां थी i | 

३. ag अपवादग्रस्त थी ओर कभी-कभी विरोधी न्यायाधिकरण की भी 
व्यवस्था थी । 

दुसरे शब्दों में सम्पूर्ण दोष कानून में ही थे, उन अभ्रधिकारियों में थे जो उन्हे 
निमित करते थे घोर उन्हें लागू करने के तरीके भी दोषपुणं थे | 

अधिनियम (Act) की व्यवस्था--भारतीय न्याय-प्रशासन में विधि सम्बन्धी 
झनिश्चितता एक गम्भीर एवं महत्वपूर्णा कमी थी झौर ars मेटकाफ के साथ पत्र 
व्यवहार करते हुये फोट विलियम स्थित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने सन्‌ १८२६ 
में इस बात की सूचना निम्नलिखित शाब्दो में दी थो -— 
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सन्‌ १८३३ का राजलेख ऐक्ट १२३ 


‘In this state of circumstances no one can pronounce an 
opinion or form a judgment, however sound, upon any disputed 
right of persons respecting which doubt and confusion may not 
be raised by those who may choose to call in question, for very 
few of the public or persons in office at home, not even the law 
officers can be expected to have s0 comprehensive and clear a 
view of the present Indian system asto know readily and famili- 
arly the bearings of each part of it on the rest. There are 
English Acts of Parliament specially provided for India, and 
others of which it is doubtful whether they apply to India wholly, 
or in part, or not at all. There is the English Common Law and 
Constitution, of which the application, in may respects is still 
more obscure and perplexed. Mohammedan Law and usage; 
Hindu Law, usage and scripture; charters and Letters Patent 
of the Grown; Regulations of the Government some made declared 
by under Acts of Parliament particulary authorising them, and 
others which are founded, as some say, on the general power of 
Government entrusted to the company by Parliament and as 
others assert on their rights as successors of the old native 
Governments, some regulations require registry in the Supreme 
Court others do not. Some have effect generally throughout. 
India, others are peculiar to one presidency or one town. There 
are commissions of the Governments, and circular orders from 
the Nizamat Adalat and from Diwani Adalat, treaties of the 
Indian Government ; besides inferences drawn at pleasure from 
the application of the droit’ public and the law of nations गी. 
Europe, to a state of circumstances which willjustify almost any 
construction of it, or qualification of its force." 


इसी प्रकार वर्तमान दोषों को दूर करते के लिये झौर भारतीय विधियों के 
संहिताकरण (Codification) के लिये सन्‌ १८३३ का प्रसिद्ध राजलेख (Charter) 
पारित हुप्रा । यह ईस्ट इन्डिया कम्पनी के प्रबन्ध को सुव्यवस्थित करने के लिये 
प्रौर Her Majesty के भारतीय क्षेत्र में ३० wae, १८४४ तक के प्रवासत के 
लिए एक पच्छो सरकार की स्थापना के dy लागू किया गया था ! 


व्यवस्थापकीय व्यवस्था--धारा ४३ के अनुसार med जनरल एवं परिषद्‌ को 
भारतीय, ब्रिटेन निवासी, विदेशी भोर दूसरे लोगों के लिये, न्याय अदालतों, चाहे वे 
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Her Majesty की राजाज्ञा द्वारा स्थापित की गई हों प्रथवा कम्पनी के अन्तरगत 
स्थापित हों, के लिये विधियों और विनियमों के पारित करने का भ्रधिकार था । 

Tat जनरल एवं परिषद्‌ की व्यवस्थायिका शक्तियों के कुछ अपवाद भी थे । 
यह निम्नलिखित भ्रवस्थाझों में विधि निर्माण नहीं कर सकती थी :-- 

(म) इसको सन्‌ १८३३ के राजलेख भ्रधिनियम को किसी भी रूप में बदलने 
"BT कोई भ्रधिकार नहीं प्राप्त था । 

(ब) यह विद्रोह भ्रधिनियमों ( Mutiny Acts) की भी नहीं बदल 
-सकतो यी । 

(स) यह सन्‌ १८३३ के पश्चात्‌ व्यवस्थापिका के द्वारा पारित अधिनियमों 
"RI नहीं बदल सकती थी ; 


(द) यह सम्राट (Crown) के परमाधिकार में भी कोई परिवर्तन नहीं कर 
सकती थी । इसके साथ ही साथ व्यवस्थापिका की दाक्तियाँ या संविधान श्रथवा 
-कस्पनी के अधिकार waar अलिखित विधि का कोई भाग अथवा ब्रिटेन के संविधान 
“को परिवर्तित करने का इसे कोई भ्रधिक्रार न था । 


(य) इसके द्वारा पारित विधि ओर अधिनियम Court of Directors के 
पास अनुमोदन के लिये भेजे जाते थे। अनुमोदित विधियों थवा अधिनियमों को 
कोई मान्यता प्रदान न की जात्ती थी । 


सन्‌ १८३२ के अधिनियम के wenig मद्रास और बम्बई की सरकार के 
व्यवस्थापिका सम्बन्धी सारे अधिकार समाप्त हो गये । अब ये शक्तियाँ wade जनरल 
एवं काउन्सिल में निहित हो गई । 


- संहिताकरण की व्यवस्था--सन्‌ १८३३ के राजलेख अ्रधिनियम ने संहिता- 
करण मोर एकीकरण पर विशेष बल दिया । भ्रधिनियम को धारा ५३ के भ्रनुसार-- 


«Whereas it is expedient that subject to such Special arrange- 
ments as local circumstances may require, a general system of 
judicial establishments and police to which all persons whatever, 
Europeans as well as Indians, may be subject, should be 
established in the Indian territories at an carly period, and 
that such lawsas may be applicable in common to all classes of 
the inhabitants of the said territories due regard being had 
१० the rights, feeling and peculiar usage ofthe people, should 
‘enacted and that all laws and customs havingthe force of law 
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सन्‌ १८३३ का राजलेख ऐक्ट १२५ 


within the said territories should be ascertained and consolidated’ 
and as occasion may require, amended.” 


“A Law Commission should be set up by the Governor 
General in Council to inquire fully into the jurisdiction, powers: 
and rules of the existing courts. If justice and police establish- 
ments in the said territories and into all existing forms of judicial 
procedure and into the nature and operation of all laws, whether 
civil or criminal, written or customary, prevailing and inforce 
in any part of the said territories to which any inhabitants of 
the said territories are non-subject.” 

रेन्किन ने भ्रपनी पुस्तक “Background to Indian Law” में 
सन्‌ १८३३ के अधिनियम को धारा ५३ पर निम्तलिखित विचार प्रकट किये हैं-- 

“The fifty third section of the Charter Act of 1833, was the: 
legislative mainspring of law reform in India so far as regards- 
policy, though principles and ideas were still to seek.” 

wer व्यवस्यायें---सन्‌ १८३३ fo के राजलेख श्रघिनियम की घारा ७३ के 
अनुसार फौजी न्यायालय (Court Martial) के द्वारा प्रशासित समस्त न्याय 
प्रशासन को शक्तियाँ गवर्नर जनरल एवं परिषद्‌ को हस्ताम्तरित कर दी गई । 


ada प्रवेश रोकने के लिये व्यवस्था--व्रिटिश भारत में भ्रधिकार प्रवेश 
करने वाले aaar बिना भ्रधिकार के यहाँ निवास करने वाले लोगों को रोकने के लिये 
गवर्नर जनरल एवं परिषद्‌ ने नियमों को पारित, किया था । i 

भारतीयों की नौकरो पर प्रतिबन्धों का झन्त-भ्रधिनियम की धारा ८७ के 
अनुसार प्रत्येक भारतीय अथवा सञ्राट्‌ (King) की प्रजा के नौकरी करने पर धर्म, 
रंग, जन्मस्थान झादि के MATT पर लगे हुये प्रतिवन्ध हटा दिये गये । सन्‌ १८३३ के 
राजलेख अधिनियम के पूवं भारतीयों को प्रशासन कार्य के जिये नियुक्त करने के 
समान उदार दृष्टिकोण इसके पुवं कभी अपनाया नहीं गया था । 

दासता का भ्रन्त--दासता का अन्त करने के उपायों पर विचार करने के 
लिये इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल एवं परिषद्‌ को धधिकृत कर दिया । 


अखिल भारतीय व्यवस्थापिका को स्थापना और विधि झायोग को नियुवित -- 
अधिनियम में afaa भारतीय व्यवस्थापिका की स्थापना ओर विधि प्रायोग को 
नियुक्ति का झायोजन किया गया था । गवनंर जनरल को विधायी अधिकार प्राप्त थे। 
गवनंर जनरल के झतिरिक्त परिषद में aa चार सदस्य होते थे । एक विधि-सदस्य 
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(Law Member) होता था । war तीन कम्पनी की दस वर्ष तक की नोकरी 
. वाले कमंचारियों में से Court of Directors के द्वारा चुने जाते थे 1 

(र) कम्पनी His Majesty wt त्यासी ( Trustee ) vt. हैसियत 
से--कम्पनी के ढारा भ्रधिकृत क्षेत्र पर उसकी सरकार को भौर २० वर्ष तक प्रशासन 
का झधिकार मिल गया । «परन्तु कम्पनी को His Majesty को त्यासी 

(trustee) के तौर पर रहने का बन्धन लग गया । निम्नलिखित मोलिक शब्द 
इसका स्पष्टीकरण करते हैं-- 

‘in trust for’ His Majesty ‘his heirs and successors for the 
service of the Government of India.” 

(ल) कम्पनी के व्यापार का ग्रन्त--इस समय कम्पनी को भ्रपना व्यापार 
यथासम्भव pp समाप्त करने की भाज्ञा हुई । 

(ब) नागरिक एवं सेनिक व्यवस्थाश्लो का गवर्नर जनरल एवं परिषद्‌ में 
विलगन--तागरिक एवं सेनिक व्यवस्थाप्रों की देख-रेख, निर्देशन एवं नियन्त्रण के 
मामलों में सम्पूर्ण भरधिकार गवनंर जनरल एवं परिषद्‌ को हस्तान्तरित कर 
दिये गये 1 : 

विधि write की निय्रुक्ति-इस प्रधिनियम के फलस्वरूप १८३० dod 
विधि भायोग को स्थापना कर दी गई । इस पयोग ने दंड संहिता (Penal Code) 
का निर्माण किया । सन्‌ १८३३ के अधिनियम ने संहिताकरण पर बड़ा बल दिया था 
अतः इस झायोग ने ब्रिटिश भारत में प्रचलित wate नियमों का व्यवस्थापिका द्वारा 
निश्‍चित सिद्धान्त के प्राधार पर संहिताकरण किया । 
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अध्याय ७ 
लघुवाद न्यायालय ( Small Causes Court ) 


प्रशन ४६--निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये-- 
(भ्र) लघुवाद न्यायालय; 
(ब) शान्ति न्यायाधिकारी; 
(स) बिना रेगुलेदान वाले प्रान्त 
उत्तर--लघुवाद न्यायालयों का दो भागों में वर्गीकरण किया जा सकता है :--- 
(१) प्रेसीडेन्सी टाउन के agara न्यायालय 
(२) प्रान्तीय agara न्यायालय i 
१. प्र सीडेन्सी टाउन लघुवाद न्यायालय 
| उद्भव--सन्‌ १७५३ के राजलेख के अन्तर्गत कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास 
तीनों प्रेसीडेत्सी टाउन के भ्रन्तगंत ( Court of Requests ) की स्थापना की गई । 
` इनके व्यायधिकरण में छोटे-छोटे दीवानी के मामलों में निणुय प्रदान किया जाता 
था । सन्‌ १८४० में इन अदालतों को समाप्त कर दिया गया घौर इन अदालतों के 
स्थान पर लघुवांद न्यायालयों की स्थापना की गई । यह पभिलेख स्पायालय का कार्यं 
भी सम्पन्न करती थीं ot दीवानी के मामलों में न्यायाधिकरण का अधिकार रखती 
थीं। इन Tdi को ५०० wo तक की भालियत के मुकदमों को सुनवाई करने का 
अधिकार प्राप्त था | इन्हें व्यवहार के लिये विधि निर्माण का भी प्रधिकार था | 
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधोदा व्यक्तिगत रूप से भयवा एक साथ मिलकर इस 
झदालत के न्यायाधीश के स्थान को ग्रहण कर सकता था | १०० रुपये से अधिक 
मालियत के मुकदमों में प्रथवा किसी विधि के प्रश्‍न के अ्तंग्रस्त होने पर किसी वाद 
को लघुवाद न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय अपने पास मंगा सकती थी। लघुवाद 
स्मायालग किसी भी बात को जिसमें विधि सम्बन्धी प्रश्‍न प्रन्तंग्रस्त होता घा, 
त्यायालय के परामदां के लिये मेज देता या । 
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व्यवस्था--लघुवाद न्यायालय में भ्रपनाई जाने वाली व्यवस्था भत्यन्त संक्षिछ 

थी । इस न्यायालय में विधि एवं समानता के MATT पर faqa प्रदान किया जाता 
था 1 Cowell ने लिखा है। 

‘All suits brought in the Small Causes Courts were directed 

tobe heard and determined in a summary way ;and every 


defence which would be deemed good in the Supreme Court, 
sitting as a court of Equity, was declared tobea bar to any 
legal demand in the Court of Small Causes” 

लघुवाद त्यायालय क्‍प्रधितियम, १८६४ के qanla इस भ्रदालत को १,००० 
रुपये तक की मालियत के मुकदर्मो का फैसला करने का प्रधिकार प्रदान कर fear 
गया | १,००० wo से प्रधिक मालियत के सुकदमो में, यदि दोनों पक्ष सहमत हों तब 
Free प्रदान किया जा सकता था । ५०० wo तक की मालियत के मुकदमे में, 
जिसमें विधि का wer उठ खड़ा होता था, उच्च न्यायालय की राय के लिये झारक्षित 
रखो जातां था। इसके झतिरिक्त यदि लघुवाद न्यायालय के दो व्यायाधोर्णो के faqat 
में भन्तर होता था तब यह वाद. भी उच्च न्यायालय के परामर्शं के लिये भारकित 
रखा जाता था। 

बतंभानं लघुवाद त्यायालय --प्रेसीडेत्सी टाउन के अन्तर्गत मद्रास, कलकत्ता 
एवं बम्बई में स्थित वर्तमान लघुवाद न्यायालय प्र सीडेन्सी प्रधिनिमम, १८८२ को 
व्यवस्था के wants कार्य कर रहे थे । ये ward उच्च न्यायालय के निरीक्षण में 
कार्य करतों थीं । इन्हें २,००० द० तक की मालियत के भुकुदमों में निर्णय प्रदान 
करते का अधिकार प्रात थां । इससे अधिक मालियत के मुकदमों में यदि दोनों पक्षों 
की सहमति होती थी तो यह भ्रदालत निराँय प्रदान करती थी। लघुवाद न्यायालय 
सभी दीवानी के मुकदमों में निणाप नहीं प्रदान करती थी । चारा १६ में aga से ऐसे 
बादों के नाम यिताये गये हैं जो लघुवाद न्यायालय के व्पायाधिरुरण में नहीं 
are थे । 


उच्च त्यायालय धारा ३६ के अनुसार प्रतिवादी के प्राथना पर, १,००० 
we से प्रधिक मालियत के मुकदमों को लंघुवाद न्यायालय से निप के लिये पने 
पास मंगा सकती थी । 


agaa न्यायालय निम्नलिखित वादों में उच्च न्यायालय की परामश के लिए 
geari को निर्देश्षित कर सकती थी :-- : 


(१) जम दो न्यायाधीश में किसी विधि के प्रश्‍न के सम्बन्ध में पारस्परिक 
Cat हो। - ; 
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(२) जहाँ ५०० we से भ्रधिक मालियत का प्रदन हों घोरं विधि सम्बन्धो 
Wet उठ खड़ा Far हो । 

WT ३७ के प्रनुसार लघुवाद न्यायालय उच्च न्यायालय के निरीक्षण में रहते 
थे भौर इसका समस्त निर्णय भ्रन्तिम माना जाता था। 


प्रयुक्त विधि--लघुवाद न्यायालय द्वारा प्रयुक्त विधि वही थी जो उच्च 
न्यायालय द्वारा मोलिक वादों में प्रयोग की जाती थी । 


२. प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय 

WWW - सन्‌ १८६० के अधिनियम के द्वारा इन प्रदालतो की स्थापना की 
गई । सन्‌ १८६५ में इस अदालत में प्रचलित विधि को age एवं संशोधित किया 
गया । इसके TENG सन्‌ १८८७ में इन्हें विस्थितं कर दिया गया। सन्‌ १८८७ A 
प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय का नया प्रारूप तेयार किया गया जो कलकत्ता, मद्रास और 
बम्बई के प्रेसीडेन्सी टाउन के भ्रतिरिक्त भ्राधुनिक युग तक प्रचलित रहा । 

अदालत का झधिकार-केत्र--यह ५०० रु? तक की मालियत के मुकदमों 
को सुनवाई कर सकती थी । इसके भ्रतिरिक्त स्थानीय सरकार के निर्देशन पर १,००० 
Wo तक के gear में इसके द्वारा निणुय प्रदान किया आता था । लधुवाद न्यायालयों 
में सुने जानें वाले मुकदमे की किसी दूसरे न्यायालय में सुनवाई नहीं होती भी । इस 
प्रकार इस प्रदालत को भ्रपने क्षेत्र में पूणां क्षेत्राधिकार प्राप्त था । 


इन भ्रदालतों का निर्णय भ्रन्तिम होता था, परन्तु उच्च स्पायालय इनके द्वारा 
दिये wa किसी निणंय पर फिर से विचार कर सकती थी। उच्च न्यायालय frat 
मुकदर्मे का भ्रमिलेख agar न्यायालय से भपने पास मँगा सकती थीं प्रोर देख 
सकती थो कि इसमें तिणुंय विधि के arare पर दिया गया था प्रथवा नहीं d 


लघुवाद न्यापालय का महत्व--इस न्यायालय की स्थापना का उद्देश्य सस्ती 
एवं wer न्याय प्रणाली की व्यवस्था थी । 

fao जैत ने wit पुत्तक Outlines of Indian Legal History 
में इसके महत्व पर प्रकाश डालते हुये लिखा है कि-- 


“The Small Cause Courts provide a medium for the econo- 
mical and expeditious disposal of petty litigations, suits of simple 
character and small pecuniary value. The great merit of these 
courts is that speedy justice isdone and the parties get an early 
decision on the matters in dispute between them, so thata petty 
litigation is not prolonged and carried to an undue extent. It 

e 
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' will not be an exaggeration to say that there is no class of officers 
who have done so much to render legal redress easy, speedy and 
cheap in the ordinary transactions between man 8 nd man, as 
the Judges of the Small Cause Courts.” 


२. शांति के न्यायाषिकारी ( Justices of 7०६००) सन्‌ १७२६ के राजलेख 
È wate कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास के Rawat टाउन में तीन मेयर कोटों की 
zara की गई | इस मेयर कोटं को केवल दीवानी (Civil) एवं रिक्यपत्र सम्बन्धी 
( Testamentary ) क्षेत्राषिकार ma था। फोजदारी सम्बन्धो' न्याय प्रशासन 
राज्यपाल एवं परिषद्‌ के पाँच वृद्ध सदस्यों के ऊपर निर्भर था। इनमें से प्रत्येक की . 
नियुक्ति शांति-्यायाधिकारी ( Justices of Peace ) के रूप में हुई थी । 

कत्त व्य---प्रत्येक क्षांति न्यायाधीश को naget «Wer संदिरष व्यक्तियों को 
कारावासित करने का प्रधिकार प्राप्त था । वह छोटे-छोटे फौजदारी के मामलों में 
प्रभिदरुक्तों को दंडित करने के लिये सशक्त थे 1 


इसके भ्रतिरिक्त राज्यपाल एवं भन्य पाँच सदस्यों को मिलाकर अभिलेख 
, न्यायालय का गठन होता था । उनमें सभी भ्रथवा केवल तीन मिलकर tates सत्र- 
"न्यायालय के रूप में कार्य करते थे । महाभियोग के भतिरिक्त सभी मामलों में उन्हे 
सुनवाई एवं दंडित करने का भ्रधिकार प्राप्त या । 


इसकी स्थापना के उद्देकय--इसकी स्थापना का केवल यह उद्देश्य था कि 
sitet फोजदारी विधि को अंग्रेजों झोर कम्पनी के अधिकारियों के हित में प्रयोग 
किया जाय 1 


afge की सुनवाई की प्रयालो--सन्‌ १७२६ के राजलेख ने safes 
'सत्र-न्यायालय (Quarter Sessions ) को Grand Jury एवं Petty Jury 
को नियुक्त करने के लिये प्रधिकृत कर दिया था। ऐसा प्रबन्ध न्यायपारण में 
सहायता पहुँचाने के उद्देश्य से किया गया था । इस अदालत दारा झपनाई जाने 
बाली प्रणाली को मि० जैंन ने भपनी पुस्तक Outlines of Indian Legal 
History में निम्नलिखित शब्दों में किया है 


«When a suspected person was arrested he was brought 

before a Justice of the Peace for the preliminary inquiry. The 
Justice of the Peace examined tbe prisoner and his acusers, put the 
evidence against the prisoner into writing, sent the report to the 
' court of the Governor and Council before which the actual trial 
of the offender was to take place. But before the actual trial started 
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in this Court the evidence for the prosecution, accusation or 
indictment as it was technically called was again placed before 
the Grand Jury and their duty was simply to decide whether, on 
the evidence of the prosecution there was a case to go for trial or 
not. If they found that no prima facie case was made out 
against the accused, they would ignore the charge. If a 
majority was satisfied with the propriety of the case going to 
trial, the Jury would return totrue “bill” the indictment was 
then was said to have been found.” 


इस प्रकार उसे फोरमैन के द्वारा des बूरी भ्रोर दो धन्य न्यायाधीक्षों के पास 
साया जाता था भोर वास्तविक सुनवाई प्रारम्म होती थी 1-- 

"After indictment had been found the next step was to try 
the prisoner. For this purpose a new Jury called the Petty Jury, 
would be empanelled to hear both side and try the issue of fact. 


If the Petty Jury returned the verdict ‘guilty’ for the prisoner he 
was to be sentenced by the Court of Quarter Sessions.” 


रिग्यूलेटिंग ऐक्ट, १७७३ के अन्तर्गत शांति-न्यायाधीश 


(१) बंगाल में शांति-स्यायाधीश--रिग्यूलेटिंग tac, १७७३ के oars 
सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना बंगाल के फोट विलियम में हुई । सर्वोच्च न्यायालय ने 
adam मेयर कोट, Court of Oyer and Terminer and Gaol Delivery 
को विस्थित कर दिया । 

इस प्रकार रिम्मूलेटिंग ऐक्ट ने गवनंर जनरल एवं ep सदस्यों की भोर 
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शांति न्यायाधीश नियुक्त किया | 

(२) शांति न्यायाधीश के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय का नियन्तररए-बंगाल में 
स्थापित सर्वोच्च न्यायालय शांति न्यायाधीश & ऊपर पूर्णे नियन्त्रण रखता था | सन्‌ 
१७७४८ के राजलेख में सर्वोच्च न्यायालय को mandamus, certiorari, 
procedented and error WIfK समादेश जारी करने का अधिकारी प्रदान 
किया । सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भो शांति न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किये 
गये थे । इनका न्यायाधिकार क्षेत्र कलकत्ता के बाहर था । 

सन्‌ १७६० की लाई कार्नवालिस को योजना के अन्तर्गत कलकत्ता से परे 
क्षेत्र के लिए नियुक्त शॉति-न्यायाधीश--सत्‌ १७६० की योजना के अन्तर्गत सभी 
कलेकटरों को मजिस्ट्रे के अधिकार. भी दे fet गये थे । इस प्रकार एक मबिस्ट्रोट 
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ial, डकेतों, चोरों, संघ लगाने-वालों घोर शांति भंग करने वालों को दंडित कर 
सकता था । परन्तु ware को प्रंग्रेज प्रजा इस अदालत के न्यांयाधिकार क्षेत्र में 
नहीं भाती थी । सज्राट की अंग्रेज प्रजा के विरुद्ध किसी मुकदमे को सुनवाई करने 
के लिये मजिस्ट्रेट को सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के समक्ष खासतौर से 
WWW ग्रहण करनी पड़ती थी। इस प्रकार सभी मजिस्ट्रेट शांति न्यायाधीश की 
हैसियत से नियुक्त कर दिये गये । सम्राट को संग्र ज Grm से सम्बन्धित मुकदमें को 
सजिस्ट्रेट सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के समक्ष भेज देता था । परन्तु 
कानंवालिस के बांद की tena की योजना के भ्रनुसार' कलेक्टर को मजिस्ट्रेट के 
अधिकारों से वंचित कर दिया यया थोर उनके अधिकार दीवानी -प्दालत के न्याया- 
भीक्षों को सौंप दिये गये i - 

सन्‌ १७९३ की व्यवस्थापिका के canta शांति-त्यायाधीश--०७९] 
ने प्रपनी पुस्तक History and Constitution of the Courts & Legislative 

' Authorities in India में लिखा है-- 

“In 1799 an Act of Parliament empowered the Governor 
General in‘ Council to appoint Justices of the Peace from the 
covenanted servants of the Company or other British inhabitants, 
to act within and for the three Presidencigs and the places there- 
to subordinate respectively by commissions to be issued out of the 
Calcutta Supréme Court, onthe warrant of:the Governor Gene- 
ral in Council.” T 

«Justices so appointed were not to` sit in any Court of Oyer 
and Terminer and Gaol Delivery, unless called upon by the 
Judges of the Supreme Court and specially authorised by order 
in Council. All proceedings before Justices of Peace were remova- 
ble by certiorari into the Court of Oyer and Terminer." 


सद्‌ १८१३ के राजलेल (Charter) के waia शांति न्यागाधीश--सन्‌ 
१८१४ के राजलेख प्रधिनियम ने शांति न्यायाप्रीश का क्षेत्राधिकार बढ़ाकर बंगाल, 
बिहार एवं उंड़सा के मोफस्सिल क्ष भ्र में रहने वाले म्रंग्रोजों पर भी विस्तृत कर दिया । 
झतएव प्रव मजिस्ट्रेटों को अंग्रेजों के विरुद्ध चलाये हुये फौजदारी के मुकदमों के निर्ण 
प्रदान करने का धिकार भी प्राप्त हो गया । ये मजिस्ट्रेट ऐसे प्रभियुक्तों पर ५०० 
२० तक er niig दे सकते थे । इसके भ्रदा न करने पर उन्हें दो वर्ष का कारावास 
प्रदान किया जा सकता था । मजिस्ट्रेट के द्वारा घोषित किये गये सभी दंडादेश 
certiorari समादेश के द्वारा राजलेख द्वारा प्रतित्यापित Courts of Oyer 
- and Terminer and Gaol Deliyery के द्वारा uerit जा सकते थे i 
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मद्रास एवं बम्बई में शांति न्यायाघीश--सन्‌ १७२५६ तक गवनर जनरल एवं 
परिषद्‌ वम्बई एवं मद्रास के प्रेसीडेन्सी टाउन में क्ांति न्यायाधीषा की द्रेसियत से कार्य 
करते रहे । यह प्रणाली सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तक चलती रही. । सर्वोच्च 
न्यायालय की स्थापना के साथ ही साथ इस न्यायालय के न्यायाधीश भी uif. 
न्यायाघोश की हैसियत से कार्य करने लगे । गवरनर एवं परिषद्‌ के सदस्यों को तथा 
सर्वोच्च न्यायालय को न्यायाधीशों के समान अधिकार एवं afeat प्राप्त थीं । 


शांति न्यायाधीशों के न्यायाधिकार क्षेत्र में वृद्धि--भधिनियम vo ( Geo. 
III. C. 68 of 1807 ) की घारा २ भोर ४ के अनुसार मद्रास एवं बम्बई में स्थित 
गवनंर एवं परिषद्‌ को शांति न्यायाधीश का प्रधिकार प्रदान किया गया । इस हैसियत 
से वे पने श्रधिकारों का प्रयोग त्रेमासिक सत्र न्यायधीश के रूप में कार्ये करते हुए 
कर सकते थे । घारा ५ के भ्रनुसार गवरनर एवं परिषद को अदालत की मुहर लगाकर 
कमीशन जारी करने का भ्रधिकार प्रदान किया गया । इनके द्वारा वह किसी iw 


भ्रथवा कम्पनो के प्रसंवदित किसी कमंचारी की शांति न्यायाधीस की हैसियत के नियुक्त 
कर सकते थे । 


सन्‌, २८३१ के झधिनियम के अंतगत शांति न्यायाधीश--सन्‌ १८३२ 
के अधिनियम २ झौर ३ के भ्रन्तगंत कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास फे प्रेसीडेन्सी टाउन 
की प्रत्येक स्थानीय सरकार की कम्पनी को सीमा के अन्दर रहने वाले भी अ्यक्ति 
को याति न्यायाधीक्ष कौ हैसियत से कायं करने के लिये नियुक्त करने. का प्रधिकार 
मिल qur i F 


` सन्‌ १८६६ के एवं तबुपरान्त पारित अधिनियम के अंतर्गत शांति न्यायाधीश--- 
सन्‌ १८६९ के अधिनियम के द्वारा क्षांति न्यायाधीश से सम्बन्धित विधि संशोधित की 
गई । फोंजदारी प्रणाली संहिता की घारा २२ से २५ में उनको नियुक्ति भादि के 
बारे में निर्देश दिये गये हैं। संहिता के भ्रनुसार प्रेसीडेन्सी टाउन के बाहर भारत के 
aix जनरल एवं परिषद्‌ एवं स्थानीय सरकार अपने प्रान्तीय क्षेत्राधिकार के अन्तत 
किसी उपयुक्त योरोपियन को शांति न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर सकते थे। तीनों 
प्रेसोडेन्ती टाउन के mente शांति न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये प्रब भी स्थानीय 
सरकारें wfapr थीं । कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास में ब्रिटिश सारत का कोई भी 
उपयुक्त निवासी शांति न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जा सकता था । प्र सीडेन्सी 
टाउन कें बाहर शांति न्यायाधीक्ष की नियुक्ति सम्पूर्ण भारत के लिये समझी जाती थी । 


सन्‌ १९२३ ६० के शांति न्यायाघीश--फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९२३, ते 
बाति न्यायाघीसों की नियुक्ति की प्रणाली को quitar बदल दिया । इसके धनुसार 
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कोई भी व्यक्ति चाहे बह भारतीय हो प्रयया भंग्रेन हो, इस पद पर नियुक्त किया जा 
सकता था। . 


शांति न्यायाधीश के कत्त'व्य--शांति त्यायाधीद के मुख्यतः निम्नलिखित तीन 
कत्तव्य थे t— 


( १ ) ge अधिनियमों भोर corte के भ्रन्तगंत प्भियक्तों के मामलों का 
विचार करना होता था । वह यह कार्य बिना जुरी की मदद के करता था । 

( २ ) लगाये गये भ्रभियोगो की जाँच करना जिससे झभियक्त को छोड़ा जा 
सके या उसका समर्पण ( Committal ) किया जा सके | 

(३ ) झांति-भंग cite अपराधों की रोक-भाम wal उद्देष्यों की पूर्ति के लिये 
इनकी नियुक्ति की गई थो । 


शांति न्यायाधीशों के निर्णय के free भ्रपील--सन १८४३ के भ्रधिनियम 
Iv के भ्रन्तगंत Certiorari समादेद के द्वारा शांति न्यायाधीषों के निर्णय को 
हटा दिये जाने के ufam को सर्वोच्च न्यायालय से ले लिया गया। इसके स्थान 
पर उनके निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायाजय में अपील दायर को जा सकती थी । 
पुराने नियमों का प्रचलन wer भी वना रहा । लेकिन बाद में फौजदारी प्रक्रिया संहिता 
की प्रणाली के अनुसार काम किया जाने लगा । 


सन्‌ १९४९ में जातिगत विभेद के प्राघार पर पक्षपात का धन्त--इस वोन में 
इसके पुव प्रेण ओर योरोपियन को बड़ा महत्व दिया जाता था । सवंत्र उन्हों को 
पदाभूषित किया जाता था । पर भारतीय व्यवस्थापिका ने "The Criminal Law 
Removal of Racial Discrimination Act No. XVII of 1949’ 
पास कर दिया । इसके अनुसार केवल जातिगत विभेद के झधार पर किसी प्रकार 
का पवापात करने का भ्रवसर न रह गया | 


बिना रेग्युलेशन घाले प्रांत ( Non-Regulation Provinces )-णएक 
लम्बे we से बम्बई, मद्रास, बंगाल, fau एवं उड़ीसा के प्रान्तों पर ब्रिटेन का 
झाधिपत्य था । इत प्रात्तो की झलग-पलग सरकार थी । प्रम्बई झर मद्रास को सरकारें 
बंगाल की सरकार की सहायक थीं। 


Regie बाले प्रान्त में प्रशासन व्यवस्था-- प्रत्येक सरकार को नियम पारित 
करने का प्रषिकार प्राप्त था । इस कारण प्रत्येक सरकार ने अपनी प्रलग-झलग विधि 
संहिता निर्मित कर डाली । ये तीनों प्रान्त. रेग्युलेशन वाले प्रान्त( Regulation 
Provinces ) के नाम से प्रसिद्ध ये । 
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ब्रिटेन की व्यवस्थापिका ने किसी नये प्राप्त क्षेत्र में प्रशासन की व्यवस्था के 
लिए किसी भ्रधिनियम की व्यवस्था नहीं की थी । केवल कुछ क्षेत्रों को एक अयवा 
दूसरी प्रेसीडेन्सी से संग्रुक कर दिया गया था । एक AMAT दूसरी प्रेसीडेन्सी से संयुक्त 
करने की यह व्यवस्था काफी दिनों तक चलती रही । बाद में अधिनियम ३६ एवं ५० 
& writ Court of Directors को प्रेसीडेन्सी की सोमा निर्धारित करने का 
अधिकार दे दिया गया | 

बिना रेग्युलेशन वाले प्रान्तो में प्रशासन व्यवस्था--कम्पनी ने भारत के 
झत्यधिक भाग को हस्तगत कर लिया था । यह भाग इतने विस्तृत क्षेत्र में फेला हुआ 
था कि उसका ठीक-ठीक प्रशासन केवल प्रेसीडेन्सी से संग्रक्त कर देने पर सम्मव नहीं 
था । इसके अतिरिक्त नये हस्तगत प्रान्तों की दशा दूसरी थी भोर उनमें wer प्रेसोडेन्सी 
में प्रचलित न्याय-व्यवस्था को उसी रूप में लागू करना उचित भी नहीं था। अतः 
नये हस्तगत क्षोत्रों की एक भ्रलग इकाई बनायी गई | किसी स्थानीय प्रशासक के न 
रहने पर गवर्नर जनरल एवं परिषद ने स्वयं ही वहाँ का प्रशासन प्रारम्भ कर दिया । 
इन नवीन हस्तगत असंयुक्त क्षेत्रों में बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में प्रचलित प्रणाली 
को नहीं लागू किया जा सकता था । फलस्वरूप ये नवीन क्षेत्र बिना रेग्युलेशन वाले 
प्रान्त कहलाये | इनमें से मुख्यतः Gare, झासाम, मध्य प्रान्त (0. P.) भोर Saw 
थे | इन प्रान्तों में इससे qd बंगाल सरकार का नियन्त्रण था । 

बिना रेग्युलेशन वाले प्रान्तों में स्याय-व्यवस्था--इन प्रान्तों में भ्रषिनियमित 
प्रान्तों की जटिल व्यवस्था लागू न हो पाई यी । गवर्नर जनरल एवं परिषद्‌ को नियमों 
एवं प्रधिनियमों को पारित करने का अधिकार प्रास या । जिला भ्रधिकारी को प्रशासनीय 
मजिस्ट्रेट के एवं न्यायिक भ्रधिकार प्राप्त थे । बिना रेग्युलेशन वाले इन प्रान्तों में 
त्याय-प्रणाली बड़ी सरल थी झर प्रत्येक प्रान्त के. अनुसार परिवर्तित थी | 

झधिनियमित एवं अन-भधिनियमित दोनों प्रणालियाँ सरकार के विभिन्न सिद्धान्तों 
पर प्राघारित थीं । पहली में सरकार की निश्‍चित विधियाँ प्रचलित थीं । दूसरी में एक 
व्यक्ति के व्यक्तिगत सरकार, जिसमें प्रशासकीय, न्यायिक एवं व्यवस्थापकीय, सभी 
अधिकार afafa ये, जिसे किसी प्रकार का कानूनी बन्धन न था । 


सारतीय परिषद्‌ अधिनियम, १८६१ (Indian Council Act, 1861) 
के cela गैर रेग्युलेशन बाले (झन-झषिनियस) प्रान्त--सन्‌ १८६१ में परिस्थितियों 


को स्थायित्व प्रात हो गया, जबकि भारतीय परिषद अधिनियम की घारा २४ पास 
हो गयी । धारा २५ निम्तलिखित है-- 


‘No rule, law or regulation which prior to the passing of this 
Act, shall have been made by the Governor General, Governor 
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i 


General in Qouncil, Governor in Council and Lieutenant 
Governor for and in respect of any such Non-regulation Province 
shall be deemed invalid only by reason ofthe same not hav- 
ing been made in conformity with the provisions of the Acts 
regarding powers and Constitution of Councils and other 
authorities.” 

इस प्रकार सन्‌ १८६१ ६० में भरखिल भारतीय व्यवस्थापिका परिषद्‌ की 
स्थापना के साथ प्रन-प्रधिनियमित प्रान्तों की न्याय प्रणाली को सुनिदिचत करने का कार्य 
प्रारम्भ हुआ । 


सन्‌ १८६६ में न्याय-द्यवस्था की स्थापना 


(प्र) भारतीय व्यवस्थापिका समा ने Punjab Courts Act के नाम से 
सन्‌ १८८५ fo में एक अधिनियम पारित किया । इसके अनुसार पंजाब स्थित भ्रदालतों 
की व्यवस्था की गई थी । प्रधिनियम के भ्रनुसार पंजाब में ७ प्रकार की अदालतों की 
स्थापना की गई :-- 

(१) तहसीलदार की भ्रदालत; (२) साधारण अधिकारों के साथ सहायक 
कमिइनर की भ्रदालत; (३) free भ्रधिकारों से सम्पन्न सहायक कमिदनर की झ्दालत 
(४) सम्पूर्ण अधिकारों के साथ सहायक कमिदनर की भ्रदालत; (५) डिप्टी कमिइनर 
की waren; (६) कमिदनर को प्रदालत; (७) न्याय कमिइनर की भ्रदालत । ये weed 
दोवानो, फौजदारी एवं भाल के मुकदमों में निणुँय प्रदान करती थीं। इस प्रकार तीनों 
कार्या के लिये केवल एक व्यक्ति उत्तरदायी Wr— 

(ब) सन्‌ १८६४ के अधिनियम XIV द्वारा मध्य प्रान्त (0 7.) एवं प्रवघ 
के भ्रन-मधिनियमित प्रान्तों में समान न्याय-प्रणालो की स्थापना की गई | यह ufa- 
नियम Central Provinces Act of 1865 के नाम से प्रशिद्ध था । इस 
अधिनियम के भनुसार ure स्वर की घरदालतों को स्थापना की गई । यहाँ पंजाब से 
एक प्रकार की पघिक प्रदालत भी थी जो तहसीलदार द्वितीय श्रेणी के नाम से faea 

थी। वाकी के सातो स्तर की धदालतें पंजाब में स्थित naadi के समान ही थीं i 

(स) मध्य प्रान्त (C. P.) एवं श्रवण को झनेक झदालतो के कार्य 

१. हहसीलवार द्वितीय श्रेणी की झदालत--१०० ve तक की मालियत के 

दीवानी के मुकदमों में निर्णय प्रदान करती थो । 
२. तहसीलदार प्रथम Sait की भ्रदालत--२०० wo तक की मालियत के 
मुकदमें में निर्णय प्रदान करती थी । 
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-लघुवाद न्यायालय 


३. सहायक कमिइनर, dips uf की अदालत --इस WS को ५०० 
"Wo तक की मालियत के मुकदमों में fada प्रदान करने का" झधिकार प्राप्त था । 
v. सहायक कमिश्नर, द्वितीय अरी की अदालत - केवल १,००० qo की 


'मालियत के मुकदमो की सुनवाई एवं उसमें fru प्रदान करने का प्रधिकार इस 
झदालत को था | 


x. सहायक कमिश्नर, प्रथम शेणी की प्रदालत--इन 'झदालत को १,००० 
We तक्ष को मालियत के मुकदमों में निणंय प्रदान करने का अधिकार था । 

६. डिप्टी कमिशनर फी अवालत--इस भ्रदालत को सभी प्रकार के मुकदमों 
में निय प्रदान करने का afters था ।- | 

७. कमिदनर की भ्रदालत--प्रत्येक प्रकार के दीवानी के मुकदमों को इस 
अदालत को मौलिक रूप से सुनने का भ्रधिकार था। इसे झपील सुनने का भी 
अधिकार था । यह सहायक कमिदनर प्रथम श्रेणी एवं डिप्टी कमिदनर के ja के 
विरुद्ध atte gaat dii 

८. न्याय कसिश्‍नर को झदालत--सौलिक रूप से पारित किये qud 
कमिएनर के निर्णय के विरुद्ध इस: ग्रदालत में भपील दायर को बातो थी । इसके 
अतिरिक्त कमिएइनर एवं डिप्टी कमिइनर के निणुय के विरुद्ध विज्लेष अपील भी इसमें 
-दायर को जाती थो i 


बिना रेग्युलेशन बाहे प्रान्तों की न्याय-प्रशासन प्रणाली फे दोष--(१) विनां 
रेग्युलेशन वाले प्रान्तों की न्याय प्रणाली प्रपनी प्रारम्भिक अवस्था में थी भोर समय 
चीतने के साथ हो साय वहां के लोग इसकी नगण्यता से अवगत हो गये | 
(२) मि० जेन ने लिखा हैकि The officers entrusted with the admini- 
stration of judicial work of the often found themselves overburden- 
-ed with work ? 
वास्तविकता qq थी कि उनके पास काम बहुतायत से था । अतः Gp त्याय- 
भ्रद्यासन में कम रुचि लेने लगे। 
(३) च्याय प्रशासन का काये प्रशासनिक थघिकारों को मी सौंपा गया या | 
fao जैन भ्रपनी पुस्तक Outlines of Legal Histrory में लिखा है fe— 
«The Judicial work was often discharged by these Executive 
Officers in an irregular, summary and executive fashion. The 


pressuce of work on the officers was responsible for their discharg- 
ing the Judicial work inefficiently: ००७३ 
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त्यायाधीशों द्वारा दिया हुआ निणुय उच्च कोटि का नहीं होता था क्योकि 
उन्हें पुस्तकों ग्रथवा मुख्य अदालत अथवा उच्च अदालत के द्वारा पारित नियमों को 
पढ़ने का वसर न मिलता था । इस प्रकार के न्याय से लोग संतुष्ट रह सकते थे । 
इस समय दो संहितायें प्रचलित थी. । Civil Procedure Code and Criminal 
Procedure Code) । मुख्य ware (Chief Court) प्रौर न्याय 
कमिएनर (Judicial Commissioner) की भ्रदालतों द्वारा निम्न प्रदालतों € 
विधिपूर्वक न्याय पारित करने की कठोरता से अपेक्षा को गयी :-- 

रेग्युलेशन वाले झोर बिना रेग्युलेशन वाले प्रदेशों की न्याय प्रणाली में 
समीकरण--सन्‌ १८७२ में सर जेम्स स्टीफेन ते बिना रेग्युलेशन वाले प्रान्तों में इस 
प्रणाली का अन्त कर देने की सिफारिश की । उनके अनुसार प्रशासकीय झोर न्यायिक 
क्षेत्र भलग-पलग होना चाहिये । प्रथम तो इसलिये कि यहु देश के प्रशासन के लिये 
भच्छा न था | दूसरे यह कि यह दीवानी एवं फोजदारो प्रक्रिया संहिताओं के ager 
नथा। ; 

बिना रेग्युलेशन वाले ग्रान्तों के न्याय-अशासन के लिये बाद के भधिनियम--- 
सन्‌ १९१८ में एक प्रधिनियम पारित हुआ जो Punjab Court Act, 1918 
के नाम से प्रसिद्ध हुझा। Central Provinces Act of १६१७ ने संबिधान 
शोर उसके न्यायाधिकार क्षेत्र की व्याख्या को | प्रवध प्रान्त पहला प्रान्त था जहां से 
बिना रेस्युलेशन की प्रणाली का भरन्त कर दिया गया । सन्‌, १८७९ में Oudh Civil 
Courts Act, 1879 पास gut जिसके wenig नयी प्रदालतों की. स्थापना की 
गई । अंत में पंजाब चीफ कोटं के स्थान पर High Court of Judicature at 
Lahore की सन्‌ १६१६ में स्थापना हुई । सन्‌ १९३६ में नागपुर के न्याय कमिएनर 
की अदासत के स्थान पर वहाँ उच्च न्यायालय (High Court) की - स्थापना 
की ययो । 

सन्‌ १६२५ में संयुक्त प्रान्तीय व्यवस्थापिका के दारा पारित किये गये प्रवघ 
med ऐक्ट, १९२५ ने त्याय कमिएनरों को भ्रदालत का स्तर ऊँचा करके उन्हें WWW 
चीफ कोट (Oudh Chief Court) का रूप दे दिया | 

२६ जुलाई, १६४८ को wae चीफ कोटं (000 Chief Court! 
का विलयन इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कर दिया गया | 
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अध्याय ८ 
संहिताकरण एवं विधि कमीशन 


प्रश्‍न ५०--ब्रिटिशकालीन भारत में कानूनी संहिताकरण के इतिहास की 
समीक्षा कीजिए । 

उत्तर--ब्रिटेन के ्राधिपत्य में मारत में संहिताकरण के इतिहास को तीन 
भागों में विभाजित किया जा सकता है--- 

१--सन्‌ १६०१ से १७६५ तक का काल t 

२--सन्‌ १७६७ से १८३३ तक का काल | 

३-- सन्‌ १८३४ के वतमान काल तक i 


प्रथम काल 


रानी एलिजाबेथ ने सन्‌ १६०१ के राजलेख द्वारा गवर्नर एवं कम्पनी को 
विधि निर्माण करने, उन्हें लागू करने का तथा भ्रधिनियमों को पारित करने का 
अधिकार दे दिया क्योंकि ऐसा करना देश को तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुये 
सफल प्रशासन के लिये प्रावदयक queer गया । कम्पनी के लिये जारी किया हुआ सन्‌ 
१६०९ HIT १६६१ का राजलेख भी इन्हीं भ्रधिकारो की पुष्टि करता था। दोनों 
राजलेखो में ag निदिष्ट था कि-- 
“So always the said Laws, orders, constitutions, ordinance, 
imprisonment, fines and ameri consents be reasonable and not 


contrary or repugnant to the laws statutes and customs of our 
realm.” 


र सन्‌ १६९८ के राजलेख के प्रंतगंत ईस्ट इंडिया कम्पनी एवं लंडन ईस्ट इंडिया 
कम्पनी के पारस्परिक विलयन के फलस्वरूप United Company के प्रादुर्माव से 
सन्‌ १६०१ भोर १६०६ के राजलेखों का कोई महत्व नहीं रह गया | इसके अनुसार 
कम्पनी की सरकार को wer अधिकार दिये गये । 

cater के भ्रन्तगंत राजनेतिक शक्तियाँ--सन्‌ १७२६ भोर १७५३ के 
राजलेख ने मेयर कोटे. की स्थापना कीं भोर गवर्गर एवं परिषद को विधि निर्माण एवं 
त्याय प्रशासन का भधिकार प्रात हो गया | यह सोचना गलत था कि ईस्ट इन्डिया 
कम्पनी केवल व्यापारिक कम्पनी थी, परन्तु भांशिक रूप से यह ATE का एक भाग 
थी । कम्पनी को संभ्रमुता के mews sew विशेषाधिकार प्राप्त थे । ऊपर से तो कम्पनी 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


4Yo भारतीय fafa के इतिहास पर प्रदनोत्तर 


Aer एक व्यापारिक संस्था ही थी परन्तु भ्रपने व्यापारिक उद्देश्य को पूरा करने के 
लिये यह एक राजनैतिक संस्था मी थी। सन्‌ १७६४ ई० में जव कम्पनी ने मुगल 
शासकों से दोवानी का काये मार अपने ऊपर ले लिया, उसी समय से उन्हें वास्तविक 
संप्रभुता प्राप्त हो गई लेकिन इसके बहुत दिनों पूव से वे राजनेतिक क्षेत्र में भ्पना 
आधिपत्य रखते थे । 


द्वितीय काल 


इस काल में राजस्व के snae का qui प्रधिकार कम्पनी को मिल गया था 
और कम्पनी के नोकर न्याय-प्रशासन के लिये नियुक्त कर दिये गये थे | ईस्ट इन्डिया 
कम्पनी व्यवस्पापिका द्वारा विधि निर्माण न कराकर देखरेख करने वालों से ही करा 
लेती थी जो न्यायाधीश का कार्य भी were करते थे। ये समानता के सिद्धान्तो के 
झाधार पर भ्रपना fug प्रदान करते थे | 


Committee of Circuit क नियुक्ति--सन्‌ १७७२ fo में Court 
of Directors के निर्देशन के wga Committee of Circuit की स्थापना 
की गयी । जिसके सदस्य राज्यपाल एवं परिषद के प्न्य चार सदस्य qa कमेटी ने 
सन्‌ १७७२ Eo को योजना को प्रस्तावित किया । ag पहली we भारतीय संहिता 
थी | Committee of Circuit t writ रिपोर्ट प्रस्तुत की । इसमें ३७ विधियाँ 
थीं ओर दीवानी एवं फौजदारी विधियों के सम्बन्ध में नियम दिये हुये ये। 


रिग्पूलेटिङ्ग ऐक्ट--प्रन्त में सन्‌ १७७३ का प्रसिद्ध रेग्यूलेटिकु ऐक्ट भोर 
तत्पदचात्‌ संशोधित अभ्रधिनियम, १७८१ पारित इभा । रेगयूलेटिङ्ग tee ने गवनंर 
जनरल एवं चार सभासदो की नियुक्ति की जो गवनंर जनरल एवं परिषद कहलाये | 
यह सम्पुर्ण भारत को सर्वोच्च सरकार थो । सर्वोच्च सरकार को निम्नलिखित नियमों 
को पारित करते का एवं घारी करने का भधिकार था-- 

“Such rules, ordinances, and regulations for the good order 
and Civil Government af the United Company’s Settlement at 
Fort William and other factories and places Subordinate thereto, 
as shall be deemed just and reasonable (much rules, ordinances 
and regulations not being repugnant to the laws of the nations), 
and to impose reasonable fines and forfeitures for the branch 
and non-observance thereof.” 

इन नियमों, भ्रघिनियमों के लिये quer कोर्ट ara जुडीकेवर में लिखित एवं 
पंजीकृत होना अत्यन्त भावदयक था । तभी इसको वैधिक मान्यता प्राप्त हो सकती 
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थी | इन नियमों एवं ufaka को इंगलेंड भी मेजा जाता बा प्रोर सम्राट 
( King-in-Council ) को दो वर्ष की भ्रवधि'के अन्दर इसे अस्वीकृत घोषित कर 
देने का ग्रधिकार था | 


न्यायिक रिग्यूलेशन, १७८०--सन्‌ १७८० के न्यायिक रेग्यूलेषन ने प्रथम 
बार माल sx दीवानी के क्षेत्राधिकार को विभाजित किया । परन्तु सन्‌ १७८७ में 
Court of Directors की प्राज्ञा से न्यायाधीश झोर कलेक्टर के पदों को ge 
मिला दिया गया । केवल मुशिदाबाद पटना ओर ढाका में ऐसा नहों किया । परन्तु, 
सन्‌ १७४३ के रेग्यूलेशन द्वारा विधि फिर से बदल दी गई । 


A की दीवानी प्रक्रिया संहिता ( Civil Procedure Code )--पर 
इम्पे ने एक दोवानो प्रक्रिया संहिता की रचना की । इसमें दीवानी अदालतों के 
पथ-निर्देश के लिये २३ लेख थे । यह संहिता सरकार के दारा ३ नवम्बर, १७८० को' 
पारित की गई । बाद में इन लेखों को बढ़ाकर ९५ घारामें कर दी गयीं | इस प्रकार: 
यह नवीन संशोधित संहिता ५ जुलाई, १७८१ को पारित हुई । इसे हम fufeu मारत 
की प्रथम दीवानी प्रक्रिया संहिता (First Civil Procedure Code) कहद: 
सकते हे । इस संहिता की घारा ९३ के प्रनुसार- 

“That in all cases, for which no specific directions are: 
hereby given, the judge of the Sadar Diwani Adalat do act 
according to Justice? equity and good conscience.” 

घारा ९४ के झनुसार--- 

‘that these rules, orders and regulations beon the next 
court day, after the same shall be received in the courts of 
Mofussil Diwani Adalat and in the Sadar Diwani Adalat, 
openly read and published in such courts respectively and be 
with all expedition truly and faithfully translated into Bengali: 
and Persian languager, and be eitber printed or written in a 
legible hand and be affixed for the space of one month at least 
in the same conspicuous part of the room in which such court 
shall respectively be held.” 

इस संहिता की धारा ६४ ने इस रिग्यूलेशन के विरुद्ध पारित होने वाले 
सभी पहले के भ्रघिनियर्मो को प्रमावहोन कर दिया । इसके कारण ae दोवानी 
प्रणाली में कुछ निश्चितता प्रा गई i 


सत्‌ १७९३ का रिम्युलेशन --इसके Teng १७९३ का रिग्यूलेषन पारित 
हुआ जिसने पधिनियमित विधियों का प्रारम्भ किया । 


vem 
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७९७ में व्यवस्थापिका ने प्रान्तीय प्रदालतों के क्षेत्राधिकार के uaia 

Pb अधिक जन झोर घन को प्रभावित करने वाले नियमों को पारित 
करने के अधिकार कम्पनी को दे दिये t इन नियमों भोर भधिनियमों को न्याय कार्या- 
* स्य में नियमित संहिता के रूप में लिपिबद्ध कराया जाता या । मद्रास थोर बम्बई 
को सरकार को सन्‌ १८०२ भर १८०७ में इस सम्बन्ध में कायं करने का निदेश 
"मिला । सन्‌ १७९३ से १८३४ के बीच बंगाल में पारित्‌ प्रधिनियमों की संख्या quu, 
सन्‌ १८०० के १८३४ से बीच मद्रास में पारित झधिनियमों की संख्या २५१ Ux 
इसी काल में बम्बई में इस प्रकार के अधिनियमों की संख्या २५९. थी । इन झधिनि- 
यमां or ater उस समय उपस्थित मुकदमे नें निणंय प्रदान करना एवं साथ ही साथ 
महत्वपुर्ण विधि का सृजन भी था । इन झधिनियमों ने व्यक्तिगत कानून को Te 
नहीं किया | इन भ्रधितियमों का मुख्य दोष यह था कि यह भनेक अदालतों के दारा 
पारित होने के कारण एक दूसरे से बहुत विभिजता रखते पे। भतः उस काल में 
विधि के सम्बन्ध में भ्रनिदिचितता बनी हो रही । 

सन्‌ १७९३ का राजलेस ( Charter )--सन्‌ १७६१३ के राजलेख धधिनि- 
यम के भन्तगेत इस भति विस्तृत क्षेत्र में .फेले हुये विधियों को एक सूत्र में पिरोने का 
आयोजन किया गया । | 

सन्‌ १८१६ का राजलेल (00४::८)--हूसरा ऐतिहासिक चरण १८१३ का 
राजलेख था इसमें १३ प्रस्ताव पारित हुये । वारहवे प्रस्ताव के द्वारा यह निर्देश किया 
गया था कि Court of Directors के द्वारा पारित भ्रघिनियमो को Board of 
Control के द्वारा परिपुष्ट होना प्रावदयक है । | 

सन्‌ १८३३ का राजलेख ( Charter )--सन १८३३ का राजलेख संहिता- 
करणा के इतिहास में महत्वपूर्णो चरण या । 

, शवनेर जनरल को किसी नियम को अवेघ घोषित करने एवं संशोधित करने 
का स्पष्ट रूप से विशेषाधिकार था । यह घोषणा उस क्षेत्राधिकार में रहने वाले प्रत्येक 
ब्यक्ति प्रौर प्रदालतों पर प्रत्येक स्थानों भोर equi पर एवं कम्पनी के सभी नोकरों 
qx भ्रथवा सैनिकों पर की जा सकती थी । 

परन्तु यह Court of Directors के अनुमोदन के बिना awe के 
विज्येषाधिकार से प्रसारित सन्‌ १८३३ के अधिनियम को किसी घारा को भ्रवेध नहीं 
घोषित कर सकते ये Court of Director Chartered Court के भ्रतिरक्त किसी 
भी भदालत को His Majesty की किसी प्रजा को झथवा उसकी सन्तान को मृत्यु 
- दंड की प्राज्ञा प्रदान करने की भ्रनुमति दे सकती थो, अथवा Charterd Court 
को बन्द कर देने की आशा दे सकती थी। 
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सम्पूणं दीवानी घौर सेनिक अदालतों के निरीक्षण, नियन्त्रण एवं निर्देशन 
कार्य स्पष्ट रुप से Governor-General in Council को सौंप 
गया । 


इस प्रधिनियम के लागू होने के qd ५, विभिन्न प्रकार की विधियां देश में 
| च्यात थीं — 


(१) English Statute Law—ag सन्‌ १७९६ के राजलेख के 
अन्तर्गत पारित gar था घोर प्रेसीडेन्सी टाउन में प्रचलित था । 

(२) सन्‌ १७२६ के वाद के समो अधिनियम जो स्पष्ट रूप से भारत के 
सभी भागों में लागू किये गये । 

(३) Governor General-in-Council का विनियमन जो बंगाल 
में सप्रभाव था | 

(v) मद्रास परिषद का विनियमन । 

(५) बम्बई परिषद का विनियमन । 

सन्‌ १८:३३ के राजलेख द्वारा निम्नलिखित तीन great qx की गई-- 

(१) विधियों एवं विनियमनों की प्रकृति । 

(२) भ्रपरिभाषित afe जिससे इन विनियमनों को जन्म मिला । 

(३) were site कभी-कभी प्रतिद्वल्दी न्यायाधिकरण जिनके द्वारा कामूनों 
को प्रशासित होता था--यह १८३३ के अधिनियम द्वारा किया गया । Rankin 
के दाब्दों में 

“The fifty-third section of the Charter Act of 1833 was the 
legislative main spring of law reform in India sofar as regards 
policy, though principles and ideas were still to seek.” 

लाडे मैकाले ने हाउस प्राफ कामत्स में ग्रपने भाषण में कहा-- 

«There should be one body for legislation and further 
suggested that the supreme legislature should be assisted by a Law 
Commission for codification of Indian Laws,” 

इस भ्रधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल एवं परिषद्‌ को विधि-कमीणन का 
निर्माण करना था जो क्षेत्राधिकार, वर्तमान भ्रदालत के प्नधिकारों एवं नियमों, 
भारतीय सोमा में पुलिस की स्थापना site समी दीवानी एवं फोजदारी कानून की 
लिखित एवं प्रचलित विधियों के सम्बन्ध में जांच करता । ` 
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` wg झधिनियम को दूसरी घारा में भारतोयों का भ्रदालत में नोकरी का प्रश्‍न 
गुलामी का अन्त wife प्रन सम्मिलित थे) . .. 

तुतीय काल--इस काल में भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 
दीवानी प्रक्रिया संहिता पारित हो गयी थीं। उच्च न्यायालय की स्थापना हो गई थी 
फलस्वरूप सर्वोच्च न्यायालय समास हो गये | परिसीमन प्रधिनियम, तलाक अधिनियम, 
रेलवे प्रभिनियम, भरतोय युनिवर्सिटी अधिनियम, भारत सरकार भ्रधिनियम, १६१६ 
site १६३५, फैक्टरी प्रधिनियम, कम्पनी अधिनियम आदि प्रतेक महत्वपूर्ण भ्रधिनियम 
wat कुछ दिन qd ही पारित हुए हैं। 

प्रश्नं ५१--प्रथम विधि कमीशन को नियुक्ति के बया कारण `ये ? इसके 
प्रतिवेदन में किन भ्रनुवन्थो की व्यवस्था की गयी थी ? 

09, 51. What were the reasons for the appointment of the 
First Law Commission in India? What were the provisions of ` 
the report of the First Law Commission ? 1 > 

उत्तर--सन्‌ १८३३ का राजलेख उस समम पारित ger जिस समय इंगलेण्ड 
में बेन्यस के सिद्धान्त को भ्रत्यधिक चर्चा थी । उपयोगिता के उस सिद्धान्त ने सन्‌ 
१८३३ में राजलेख पर भी प्रभाव डाला । 5 

१, विधि कमीशन नियुक्त करने के कारण--( क ) भग्नि-भारतीग न्याय 
प्रणाली की भवस्थायें म्रत्पन्त जटिल. एवं विवादग्रस्त dig सत्‌ १८३३ में अंग्रेजी 
कम्पनी की न्याय प्रणाली भ्रनिश्‍चित थो । एक प्रंसीडेन्सी में प्रचलित विधि दूसरी 
प्रोसीडेत्सी में प्रबलित विधि से भिन्न थी । यदि एक भपराध एक जगह पर छोटा 
समका जाता था, तो दुसरी जगह पर उसे dr गम्भीर समझा जाता था | विधि कमीदान' 
TUT भ्रवस्था को समझा । उसके प्रनुसार-- 

“The British Regulations having been made by three 
different legislatures, contain as. might be expected, very different 
provisions, etc.” 

(ख) तीनों प्रोसीडेन्सी में स्थित सर्वोच्च न्यायालय अंग्र जी फोजदारी विधि 
प्रशासित करता था जो स्थानीय सरकार के प्रधितियमों का भी जहाँ-तहाँ उसी के 
झनुरूप प्रयोग करता था। प्रनिद्चितता के बारे में बताते हुये सर्वोच्च न्यायालय ने 
कहा था कि कोई भी व्यक्ति ऐसी भ्रनिद्दितत अवस्था में किसी भी अन्तिम fre 
पर नहीं पहुँच सकता था | Stocks के ग्रनुसार-- 

"The Anglo Indian Regulations, made by these different 
legislatures contained widely different provisions, many of which 
amazingly unwise.” 
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Lord Bryce 8 अपनी पुस्तक ‘Studies in History of 
Jurisprudence’ में लिखा है-- 
“The criminal law became a patch work of enactments so 
confused that it was'the first object which invited codification." 
मारतीय प्रणाली को भ्रंग्रेजी विधि के प्रभाव से बचाने के लिये संहिताकरण 
आवश्यक था । न्यायाधीशों को जब न्याय, समानता भौर सहज बुद्धि के प्राधार पर 
निर्णय प्रदान करना होता था तब वे chet विधि का प्रश्नय ग्रहण करना प्रारम्भः 
करने लगते । इस प्रकार म्रंग्रेजी विधि को भारतीय न्याय-ेत्र में मान्यता प्रदान की- 
जाने लगी । इसको रोकने का केवल एक उपाय संहिताकरण था जो न्यायाधी्यो कोः 
अंग्रेजी विधि की नकल करने से रोक सकता था । बम्बई प्रेसीडेत्सी टाउन में हिन्दू 
फौजदारी विधि (Hindu Criminal Law) एवं मुस्लिम फौजदारी विधि 
(Mohammedan Criminal Law) fgg भोर मुसलमानों पर emp किया 
गया । बस्बई-प्रपराष-विधि (Bombay Law of Crimes) का संहिताकरण 
सन्‌ १८२७ में किया गया । परन्तु भ्रव भी यह पुणं नहीं था । 
बंगाल, बिहार site उड़ीसा के दीवानी क्षेत्र में फोजवारी-त्याय का प्रशासल--- 
दीवानी क्षेत्र बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा तीन क्षेत्रों में विभक्त था। इन प्रान्तों 
में फोजदारी.न्याय का भार नवाब के ऊपर था। यह नवाब फौजदारी-न्याय के 
प्रक्षासन का कार्य सदर निजामत अदालत ate मोफस्लिम निजामत भदालत के माध्यम 
द्वारा करता था | ये भदालतें फोज़दारी के मामलों में मुस्लिम विधि के भ्रनुसार Grae 
प्रदान करती थीं । यह मुस्लिम विधि बहुत पुरानी झौर कठोर थी; प्रतएव किसी 
सम्म देख में प्रचलित की जाने के लिये ठीक न थी। मुस्लिम विधि भी अत्यन्त 
झनिदिचत थी । 
are मैकाले ने संहिताकरण की आव्यकता पर वल देते हुए सिखा कि-- 
"AsI believe that India stands more in need of a code 
than any other country in the World. I believe also that there 
is no country on which the great benefit can more easily be 
conferred. A code isalmost the only blessing perhaps it is the 
only blessing which absolute governments are better fitted to 
confer on a nation than popular governments.’ 
लाडे मैकाले ने संहिताकरण के मौलिक सिद्धातो को निरूपित करते हुए लिखा-- 
«Wo must know that respect must be paid to feelings generated 
by differences of religion, of nation, of caste. Much I am persuad- 
ed, may be done to assimilate the different systems of law without 
२७० 
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wounding those feelings. But whether we assimilate those systems 
are not, let us ascertain them. Let us digest them. We propose 
no rash innovation, we wish to give no shock to the prejudices 
of any part of our subjects, our principles is simply this unifor- 
mity where you can bave it, but in all cases certainty." 


संहिताकरण (Codification) के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये व्यवस्थापिका 
के द्वारा सन्‌ १८३३ के राजलेख के viata भ्रधिनियम ४३ पारित किया गया । जिसके 
अनुसार भ्रखिल भारतीय व्यवस्थापिका को स्थापता का प्रायोजन हुभ्रा। दुसरे साथ 
हो साथ विधि सदस्यों (Law Members) के नवीन पद धोर विधि-कमीशन की 
निमुक्ति वर्तमान न्याय प्रशासन प्रणालो धोर सभी विधियों की प्रवृत्ति को सुनिषिचित 
करने के लिये की गई । 


विधि कमीशन का उद्देष्य 


सन्‌ १८३३ के राजलेख की घारा ५२ के भनुसार लॉ कमीशन के उद्देश्य 
निम्नलिखित है-- i 


«And whereas it is expedient......that such laws as may be 
applicable in common to all classes of the inhabitants of the 
said territories due regard beling had to the rights, feeling, and 
peculiar usages of the people should be enacted- and that 
alllaws and customs having the force of law within the same 
territories should be ascertained and consolidated and as occasion 
may require amended.” 

“and the said commission shall fully inquire into the 
Jurisdiction, powers and rules of the existing courts of justice and 

. police establishments in the said territories and all existing forms 
ofjudicial procedure and into the nature and operation of all 
laws whether civil or criminal, written or customary prevailing 
aud in force in any part of thesaid territories and whereto any 
inhabitants of the said territories whether Europeans or others 
are now subject ; 


“and the said Commission shall from time to time make 
reports in which they shall fully set forth the result of their said 
enquiries and shall from time to time suggest such alterations as 
may in their opinion be beneficially madein thesaid courts of 

justice and police establishments forms of judicial procedure and 
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laws due regard being hard to the distinction of castes, 
differences religions and the manners and opinions prevailing 
among different races and in different parts of the said 
territories.” 


प्रथम विधि कमीशत की नियुक्ति 


उपयुक्त उद्देश्यों को पुरा करने के लिये सन्‌ १८३४ do में प्रथम विधि कमीशन 
की स्थापना की गई । इस कमीशन के सदस्य लाड भैकॉले, जे० एम० मैकलिशोड, dio 
डब्ल्यू० एन्रसन WIX The एम० मिल्लेट थे । उनमें से अन्तिम तीन सदस्य प्रेसीडेत्सी 
में भ्रसेनिक पदाधिकारी ये । लाडे मेकॉले sure परिषद के सदस्य थे | मारत में इसकी 
बैठक सत्‌ १८३४ में हुई । स्थानीय सरकार के निर्देशन के भ्रनुसार इस कमीशन 
ने सर्वप्रथम दंड संहिता ( Penal 000० ) का eT (Draft) तैयार 
करना प्रारम्भ किया । इसका कारण यह. या कि फोजदारी-त्याय-अासन विधान 
अत्यन्त भ्रसंतोषजनक प्रतीत होता था । इस कमीशन के सदस्यों ने दंड संहिता का 
MET २ मई, १८३७ ई० को हस्तान्तरित किया i 


प्रथम विधि कसीशत की रिपोर्ट 


१४ अक्टुवर सन्‌ १८३७ fo को विधि कमीशन ने गवर्मर जनरख को 
'निम्तलिखित रिपोर्ट अस्तुत की-- 

“Jt appears to us highly desirable that, if the code shall be 
adopted, all those Penal Laws which the Indian Legislative may 
from time to time find it necessary to pass should be framed in . 
such a manner as to fit into the code. Their language ought to be 
that of code. No word ought to be used in any other sense than 
that in which it is used in thecode. Thevery part of the court 
in which the law is to be inserted ought to beindicated. If the 
new law rescinds or modifies any provision of the code that 
provision ought to be indicated. In fact the new law ought from 
the day on which it is passed, to be part of the code, and to be 
affected by them as if it were actually a clause of the original 
code. In the next edition of the code the new law ought to 
appear in its proper place. 

भारतीय दंड संहिता ( Indian Penal Code ) निमित करते समय sitet 
ने पारिभाषिक शब्दों की वास्तविक SIRAC करने का विद्येष घ्यात रक्ता था । 
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संहिताकरण के fat दूसरी युक्ति प्रामाणिक बव्यासख्या्रों को उपयोग में लाना 
था । यह मेकॉले की खोज थी । 

दंड संहिता का गह प्रारूप, जो बाद में भारतीय दंड संहिता कहलाया, किसी 
वर्तमान प्रणाली का सार-संग्रह ( Digest ) न wr । वर्तमान प्रणाली अत्यन्त दोषपूणं 
थी। कमीशन ने स्पष्ट रूप से इस बात का भ्रतुसव किया कि यहाँ पर प्रचलित सभी 
विधियों का. उद्भव विदेश सें हुआ था। wer इसको पारित करने में फ्रान्स के दंड- 
विधान भोर लाउसिभ्राना ( Louisiana ) के लिविन्सटन संहिता की मदद ली गई। 

१५ जून सन्‌ १८३७ को लाडं मैकाले ने लिखा-- 

“The Penal Code of India is finished and is in the press. 
The illness of two of my colleagues threw the work almost entirely 
on me.” 

इस प्रारूप को तुरन्त संहिता का रूप नहीं प्रदान किया गया । लगभग २३ 
वर्षं बाद सन्‌ १८६० ६० में भारतीय दंह-विधान के रूप में इसे विधायी महत्व प्राप्त 
हुआ । 

विधि कमीशन को परिषद के सभापति ने भोर दंड संहिता के सम्बन्ध में 
झपनाये गये प्रभ्यारोपण (indictment ) के साथ भमिवचन ( Pleadings ) 
झोर प्रक्रिया ( Procedure ) के प्रारूप को तेयार करने का निर्देश दिया । यह प्रारूप 
कैमरान ( Cameron ) भोर इलियट ( Eliott ) के द्वारा तैयार किया गया भोर 
पहली फरवरी सन्‌ १८४८ को एक रिपोर्ट के सांथ जमा कर दिया गया । 

earita विधि (Lex Loci) रिपोर्ट--मोफस्सिल में रहने वाले इसाइयों, 
^ आंग्ल भारतीयों व प्रारमेनिमन के ऊपर लागू दीवानी विधि अस्पष्ट-सा "p प्रतः 
सन्‌ १८३७ में प्रथम विधि कमीदान का घ्यान इधर भी झइष्ट किया गया । 

` विधि-कमीछन ने इसाइयों, झांग्त भारतीयों प्रोर प्ररमेनियनों के लिये इंगलेंड 

के मौलिक कानूनों को अपनाये जाने की राय दी । परन्तु इन मोलिक विधियों के 
प्रयोग के समय peg नियमों का ध्यान रखना भी भावष्यक बताया । यहां केवल उन्हीं 
विधियों को लागू करते की राम दी गयी जो यहाँ की परिस्थितियों में लागू को जा 
सकती थीं। शादी, care भौर गोद लेते के मामलों में अंग्रेजी विधि लागु नहीं को 
जा सकती थी । ` 

दीवानी sumet ( Civil Procedure ) का प्रारूप wie परिसीसाः 
` ( Limitation ) बिल-कमीदान ने प्रणाली में अनेक fedet की राय दी भोर 
दीवानी के युकदमों के लिये दीवानी प्रणाली संहिता का निर्माण किया । fret के 
द्वारा हस्तगत सारत में परिसीमा विधि का एक प्रारूप darc किया i 
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«ré deja के ब्रिटेन लोट जाने पर प्रथम विधि कमीशन के कार्यों में 
शिथिलता wr गई | 


दुसरे सार-संग्रह (Digest) dte dafirert (Guides)—san विधि- 
कमीदान के संहिताकरण के दोरान में भनेक सार-संग्रहों प्रोर संदर्क्षकाओं को जन्म 
सिला । ये निम्नलिखित हे-- 


(1) A Guide to the Civil Law of the Presidency of Fort 
William; (2) Magistrates Guides for Bengal; ($) Campbell's Colle- 
ction of the Regulations of the Madras Presidency; (4) Beauforts’ 
Digest tof Criminal Law of the Presidency of Fort William; 
(5) Bayne’s Criminal Law of the Madras Presidency; (6) Clarke’s 
Regulations of the Government of Fort St. George; (7) Fenwicks 
Index to the Civil Law of the Presidency of Fort William ; 
(8) Harrisons’ Code of Bombay Regulations; (9) Sutherlands’ 
Regulations of the Bombay Code. 


met ५२--द्ितीय, quis, चतुर्थ एवं पंचम विधि कमीशन के प्रतिवेदन एवं 
उनकी सफलता-प्राप्ति का वणुंन कीजिए । 
09, 52. What were the reports and achievements of the 
Second, Third, Forth and Fifth Law Commission ? 

उत्तर--हितीय विधि कमीशन की नियुत्ति--सन्‌ १८३३ के राजलेख के 
qaia ९. नवम्बर २८५३ को द्वितीय विधि कमीशन की स्थापना हुई । इसके पाँच 
सदस्य थे । ure प्रचचित प्रणालियों एवं विधियों के सुधार के लिये प्रथम विधि 
कमीदान द्वारा प्रस्तावित भधिनियमो की जांच करना ही द्वितीय विधि कमीशन का 

उद्देश्य था । इस कमीशन के सदस्य सर जॉन रोमिली, एम० झार०; सर att 

जटविस; सर एडवर्ड THA; ATS BEG ( मि० wrco ली० ) dto एच० कैमरान 
जान quo मेकलिधोड wx dto quo ईलिस ये । 

द्वितीय विधि कमीशन की रिपोर्ट--द्वितीय विधि कमोदान की रिपोर्ट निम्न- 
लिखित $— 
We have arrived at the conclusion that what in India wants 
is a body of substantive civil Law, in preparing which the law of 
England should be used as basis, but which, once enacted, should 
itself be the law of India on the subject embraced. The framing 
of such a body of law though a very arduous undertaking would 
be less laborious than to make a Digest of the Law of England 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai ahd eGangotri 
२५० भारतीय विधि के इतिहास पर प्रष्नोत्तर 


on those subjects asit would not be necessary to go through the 
mass of reported decisions in which much of England is contained. 
And such a body of law prepared as it ought to be with a 
constant regard to the condition and institution of India, and 
the character, religions and usages of the population would, 
we are convinced, be of great benefitto that country. But it is 
our opinion that no portion either of the Mohammedan or of the 
Hindu Law ought to be enacted as such in any form by a British 
Legislature.” 


भारतीय मोलिक विधियों के सम्बन्ध में इस कमीशन की रिपोर्ट प्रथम विधि 
कमीशन की रिपोर्ट के ager ही थो । दूसरे दाब्दों में यह कहा जा सकता है कि 
द्वितीय विधि कमीदन स्थानीय विधि (Lex Loci) रिपोर्ट से सहमत था । 
. इसके झ्तिरिक्त कमीशन ने सर्वोच्च न्यायालय घोर सदर भदालतों को मिला 
Qt का प्रस्ताव रक्‍्खा । इसके साथ ही साथ उच्च न्यायालय अथवा अन्य निम्न 
झदालतें, जो इस योजता के फलस्वरूप निमित होतीं, के लिये दीवानी ओर फ़ोजदारी 
प्रणाली की एकसम योजना प्रस्तुत की | 


द्वितीय विधि कसीशन के कार्य--कमीदन की प्रस्तावना के फलस्वरूप 
इंग्लेंड की भोर भारत की व्यवस्थापिका परिषदों में भ्धिनियम पारित guo मैकॉले 
द्वारा प्रस्तावित दंड-संहिता पर ध्यान दिया गया भौर सन्‌ १८६० में उसे पारित कर 
दिया गया। दीवानी प्रक्रिया संहिता (C. P. C.) १८४९ में झर फौजदारी प्रक्रिया 


संहिता (Cr. 7. 0, ) १८६१ में पास की ग्रयीं । प्रथम विधि कमीशन द्वारा . 


प्रस्तावित परिसीमन अधिनियम ( Law of Limitation) सी १८४९ में पारित 
कर दिया गया । 


द्वितीय विधि कमीदान ने सात प्रतिबेदन प्रस्तुत किये । इनमें से छः भारत ' 


सरकार के पास अधिनियमो के निर्माण हेतु भेजे गये। कमीशन ने उत्तराधिकार 
विधि (हिन्दुओं भोर मुसलमानों को छोड़कर) के निर्माण पर मी ध्यान दिया i 

तृतीय विधि कमीशन की नियुक्ति--सन्‌ १८६१ do के दिसम्बर मास में 
तृतीय विधि कमीश्चन की नियुक्ति की गई! इसकी इंग्लेंड में प्रचलित विधियों को 
आधार मानकर सारत फे लिये भोलिक विधियों को रचना की । इसके सदस्यों की 
der ६ थी । कमीक्षन को इस बात का निर्देश था कि वह एक विषय पर अपना 
कार्य समाप्त करने पर उसे जमा कर दे । तभी किसी दुसरे विषय पर काय करना 
प्रारम्भ SUL क्योंकि इससे कमीशन के दारा प्रस्तावित भधिनियमों के सम्बन्ध में 
afia कदम उठाने में बड़ी सुविधा होती i 
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संहिताकरण एवं विधि कमीशन 
कमीशन की रिपोर्ट ` 


उत्तराधिकार सम्बन्धी विधि पर रिपोर्ट--सर्वप्रथम भ्रपनी प्रथम रिपोर्ट में 
कमीक्षन ने भारतीय उत्तराधिकार के सम्बन्ध में प्रारूप तैयार करके प्रस्तुत किमा । 
qu इसका अत्यन्त महत्वपूणं कायं माना जाता है। इसके अनुसार शादी से व्यक्ति 
के चल अथवा भचल सम्पत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है | वसीयतनामा लिखित 

होना प्रावश्यक था। के लिए इच्छापत्र (Probate) प्रथवा STOT 

सम्बन्धी पत्र (Letter pe की प्राति में मृतक का वास्तविक 
प्रतिनिधित्व करने को क्षमता सिद्ध करने की प्रावश्यकता पड़ती EL की 
सीमा निश्चित रहती थी । संग्रह के प्रति निर्देशन मृत्यु के एक वर्ष परचात्‌ को छोड़कर 
झवैध माना जाता था । 

इस प्रकार wer fafa पर आधारित साधारण विधि समी व्यक्तियों (केवल 
ga स्पष्ट रूप से वाजित लोगों को छोड़कर), पर लागू किया जा सकता था। कमीदान 
के इस कार्य की प्रशंसा करते हुये सर मेन (Sir Maine) ने लिखा-- 

“Even in England this body of rules have never put into so 
intelligible and accessible a shape as it is placed by this law." . 

संविदा बिल (Contract Bill) का प्राक्य--रं८ जुलाई सन्‌ १८६६ को 
इस विधि कमीशन ने संविदा बिल का प्रारूप पेश किया । कमोशन को राय में uq 
एक ऐसा विषय था जिसके arate -सारतीयों के चलाये भ्रधिकांश मुकदमे भा जाते 
थे | भतः इस सम्बन्ध में समो व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होने वाली एक प्रभाव- 
erret विधि को नितान्त भ्ावश्यकता थी । 


इस सम्बन्ध में तैयार किया हुआ यह प्रारूप werd प्रशंसनीय काये था। 
इसने संविदा से सम्बन्धित सभो विधियों को एक रिपोर्ट अथवा छोटी पुंस्तिक के रूप 
में बदल दिया | 

कमीशन के द्वारा पेश किया गया संविदा का प्रारूप मौलिक कार्य था। भारत 
की तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार अंग्रेजी विधि में संशोधन करके उसका सरल 
रूप संविदा बिल के प्रारूप के रूप में पेश किया गया था । इसने हिन्दू झोर मुसलमान 
संविदा विधि को guar समाप्त कर दिया । i 


परक्रास्य विलेख बिल (Negotiable Instruments Bill) we war 
रिपोर्ट--कमीशन की तीसरी रिपोर्ट २४ जुलाई सन्‌ १८६७ को पेक्ष की गई थी | इस 


रिपोर्ट में परक्राम्य विलेख बिल का प्रारूप प्रस्तुत किया गया था । कमीक्षम की १८६७ 
की चौथी रिपोर्ट में किसी प्रकार का प्रारूप न था । 
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इसकी पाँचवीं रिपोर्ट द्वारा साक्ष बिल (Evidence Bill) sega किया 
गया | छठ्वीं रिपोर्ट (१८७०) में सम्पत्ति हस्तांतरण (Transfer of Property) 
बिल से सम्बन्धित प्रारूप था । सातवीं रिपोर्ट में फौजदारी प्रक्रिया पर पुनविचार 
सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये ये। १८ दिसम्बर १८६७ में संविदा बिल के सम्बन्ध 
में एक अतिरिक्त प्रारूप पेश किया गया जिसमें Vue Te (Part Performance) 
से सम्बन्धित नियमों की व्याख्या की गई थो | इसके प्रतिरिक्त इस कमीदान ने बीमा 
सम्बन्धी विधि का निर्माण भी किया । 
तृतीय विधि-कसमीशन के द्वारा त्याग-पन्न--भारत सरकार घोर विधि कमीशन 
के सस्वन्यो के खराव हो जाने के कारण विधि कमोशन ने १८७० में त्याग पत्र दे 
. दिया.। क्योंकि भारत सरकार उनके द्वारा तैयार किये गये प्रारूपों धौर भ्रधिनियमो को 
अनेक प्रकार से संशोधित करना चाहती थी 1 
झन्य विधायों कार्य--जव तूतोय विधि कमीशन अपने कामं में लगा gar 
था, उत्त समय भारत सरकार ने सर एच० quo मेन भोर सर जेम्स स्टीफेन की 
प्रध्यक्षता में कई भधिनियमों को पारित कर दिया । सन्‌ १८६५ को सर मेन ने 
कम्पनी भ्रधिनियम तैयार कर लिया झोर ६ माच १८६६ को यह भ्रत्तिम रूप से 
पारित हो गया । प्रथम. General Clauses Act सन्‌ १८६८ में पारित gura 
Indian Divorce Act सन्‌ १८६९ में पारित हुभा। सर स्टीफेन ने heart 
प्रक्रिया संहिता (Act X of १८७२) को लागू किया जो फिर से सन्‌ १८६८ में 
भ्रधिनियमित किया गया i 


सर मेन प्रौर सर स्टीफेन के विधि सदस्यता के समय १२ भ्रधितियम गवर्नर 
जनरल की परिषद्‌ के द्वारा पारित हुये । इससे यह स्पष्ट है कि इस समय अत्यधिक 
झधिनियम पारित हुए भोर यदि इसे संहिताकरण के इतिहास में स्वणिम काल कहा 
जाय तो गलत न होगा । : 

सन्‌ १८७३ में सर स्टीफेन के पश्चात्‌ लाड हावहाउस विधि-सदस्प को 
दैसियत से नियुक्त gua उनके समय में केवल एक झधिनियम, The Specific 
Relief Act (I of 1877) पारित हो सका । उनके we कार्यों के सम्बन्ध में 
समालोचकों की निम्नलिखित राय है :-- 

“They involved the double process of repealing obsolute 
statutes and of reenacting inan amended and simplified form 
enactments in force. 

चतुर्थ विधि कमीशव की नियुक्ति--सन्‌ १८७५ में सेक्रेटरी प्राफ स्टेट फॉर 
इण्डिया ene सेलिसवरी ने भारत सरकार को विधि भायोग की नियुक्ति के लिये 
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लिला था । क्योंकि भारतीय परिषदों द्वारा. व्यवस्थापिका. का कार्ये संपादित नहीं 
किया जा रहा या । उन्होंने भ्रपनी इच्छा प्रकट करते हुए लिखा--- : 

"To entrust to a small body of eminent draftsmen selected 
for the purpose the task of preparing for the Legislative Council 
the remaining branches of the Indian Codes.” 

बाद में यह निश्चित हो गया कि परक्राम्य विलेख (Negotiable instru- 
ment) मालिक भौर नोकर, न्याय (Trust), gadt (easement) सम्पत्ति 
'एवं बाढू (Alluvion and Diluvion) तथा wat सम्पत्ति के हुस्तान्तरण 
सस्वन्धी नियमों का संहिताकरण होगा । यह भी प्रस्तावित gar कि संहिताकरण 
भारत में ही किया जावे । न्यास, geste, THE भ्रोर बाढ, मालिक एवं नोकर से 
सम्बन्धित नियमों का संहिताकरण ato ह्वाइटले स्टोकस ने किया । इसके भ्रतिरिक्त 
दो प्रधिनियमों--पराक्राम्य विलेख भ्रोर भ्चल सम्पत्ति के हत्तान्वरण के नियमों पर 
युनविचार किया गया गोर इन्हें नया रूप प्रदान किया गया । 


कमीशन की सिफारिश--विधि कंमीक्षन ने प्रपनी रिपोर्ट १५ नवम्बर सन्‌ 
२१८७५, को प्रस्तुत की । उसमें उसने निम्नख्िखित सिफारिस कॉ 

(१) संहिताकरण का दौर भोर मोलिक विधि का विभाजन जारी रहना चाहिये । 

(3) इस विभाजन के अचानक संयोग एवं प्राम संहिता के रूप में 
होने की बात को सदेव ध्यान में रखना चाहिये | 

(३) sitet विधि को भविष्य में संहिताकरण के लिये भाघार रूप में रखना 
चाहिये | परन्तु इसको नया रूप प्रदान करना भ्रत्यन्त भावइयक है । 

(४) उनके पुनविचार के समय श्रथवा नया प्रारूप प्रदान करते समय इस 
चात का प्रवस्य ध्यान रखना चाहिये कि वे देशी व्यक्तियों की धादतों प्रौर रीति- 
bibam oo यहीं की प्रचलित विधि हो सके तो बहुत 
अच्छा है । 

(4) संहिताकरण के समय समानता को प्रथम स्थान देना भ्रावदयक या, 
परन्तु उस समय मी विशेष wr स्पानीय रोति-रिवाजो को भी प्रय दिया जाना 
«fired था i 

(६) वर्तमान वेयक्तिक विधि (Personal Law) की इस समय संहिता- 
करण के द्वारा व्याख्या न की जाय | 

(७) पराक्रम्य विलेख एवं प्रचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण बिल, जलोड़ सम्पत्ति 
झोर वाढू सुखभोग, मालिक भोर नोकर से सम्बन्बित नियमों का संहिताकरण 
कर देना चाहिये भोर इन्हें भी विधिक महत्व प्रदान कर देना चाहिये । 
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(८) प्रभियोज्य दोषो (Actionable wrongs) से सम्बन्धित 'विधियों काः 
संहिताकरण हो जाता चाहिये। 

(९) तत्पश्चात्‌. बीमा, वाहन भ्रथवा प्रहणाधिकार (Lien) से सम्बन्धित 
विधि का संहिताकरण हो जाना चाहिये । 

(१०) व्यवस्थापिका को तब सम्पूण रूप से सम्पत्ति के सम्बन्ध में नियमों की 
व्यवस्था करनी चाहिये । हे 

(११) प्रत्येक भ्रधिनियमो की विस्तृत व्याख्या के सम्बन्ध में भी प्रयत्न 
होना चाहिये । 

कुछ संहिताभों vite प्रधिनियमों का पारित होना--इत शिफारिश के 
फलस्वरूप भारत सरकार ने निम्नलिखित विधियों को पारित किया--- 

(१) परक्राम्य विलेख अधिनियम १८८१। 

(२) प्रोबेट एवं प्रशासन भ्धिनियम १८८१ | 

(३) न्यास, सम्पत्ति-हस्तान्तारण एवं सुख भोग अधिनियम १८८२। 

(४) कम्पनी अधिनियम, दीवानी प्रक्रिया संहिता (Civil Procedure 
Code ) प्रौर फौजदारी प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code) 
१८८२ के संशोधित संस्करण | 

सन्‌ १८८२ भोर १६१२ के बीच किसी भी नये अधिनियम का निर्माण 


l 

ated विधि कमीशन की निम्नुक्षि--सर सी० dro विष्वास, विधि मंत्री, 
के द्वारा ५. wer १९५५ को लोक-समा में लॉ-कमीशन को नियुक्ति के लिये घोषणा 
की गईं। इसमें ११ सदस्य ये। मि० quo dio सीतलवाद इस कमीशन के 
चेयरमैन थे । | 

निम्नलिखित क्षेत्रों को दृष्टिकोण में रखते gt कमीक्षन से प्रतिवेदन प्रस्तुत 
करने की अपेक्षा की गयी :-- 

(प्र) careers मुकदमेवाजी को समाप्त करने के लिये, मुकदमों के ug 
निपटारे के लिये एवं कम ww में त्यायपारित हो जाने के उद्देश्य से मोलिक प्रणाली 
सम्बन्धित विधियाँ तथा उनका सुझाव; 

(ब) दीवानी भोर फोजदारी-- दोनों भ्रदालतों का संगठन; 


(स) दीवानी vite फौजदारी प्रदालतों में त्यायपारित करने के लिये न्याया- 


rif एवं भन्य कर्मचारियों की नियुक्ति; 
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(द) अनेक उच्च न्यायालयों के विभि freu! दारा sere न्याय सम्बन्धी 
झनिदिचतता भोर अस्पष्टता को दुर करने फे लिये सुझाव; 

(य) भ्रान्तीय व्यवस्थापिकाशों के द्वारा किये गये Concurrent List में 
लिखित भरधिनियमों में संशोधनों पर विचार एवं उनमें सामंजस्य स्थापित करने 
के सुझाव; 

(फ) एक ही विषय से सम्बन्धित भनेक भ्रधिनियमों की एकल्मता प्रदात 
करना; 

(ब) Directive Principles of State Policy को लागू करने के 
लिये ख्पान्वरण के सिये प्रस्ताविक सुझाव । 

कमीशन के कार्य--विधि-कमणीन को दो भागों में विभाजित किया जा 
सकता था | पहले भाग के सदस्य चेयरमैन भोर तीन अन्य सदस्य होते थे णो सुधार 
एवं त्याय-प्रद्यासन सम्बन्धी मसलों पर विचार किया करते थे। दूसरे भाग के सातः 
सदस्य थे; ot अधिनियमित विधियों पर पुनर्विचार करते थे | दोनों भागों को एक 
दुसरे से निकट सम्बन्ध रखना पड़ता था । उनका चेयरमैन एक ही होता था । 

कमीशन को रिपोर्ट--कमीणन ने निम्नलिखित रिपोटे प्रस्तुत की-- 

१. प्रथम रिपोर्ट--इसमें दुष्कृत (7०८८) के सम्बन्ध में राज्य के कत्तव्य 
की चर्चा है| 

२. द्वितीय रिपोर्ट--श्समें बिक्री-कर विधि सम्वन्धी व्यवस्थापिका के अघि- 

नियमों की चर्चा है। ; 
| ३. तृतीय रिपोर्ट--यह २ जुलाई १६४६ को प्रस्तुत की गयी । यह परिसीमत 
झधिनियम १६०८ से सम्बन्धित है । 

v. चतुथं रिपोर्ट--यह १ भ्रगस्त १६५६ को प्रस्तुत की गई । इसमें प्रस्तावित 
है कि प्रदेश के उच्च त्यायालय को tee के रूप में विभिन्न स्थानों पर अपनी वेठके 
करनी चाहिये t 

X. पाँचवों रिपोर्ट--यहू ११ मई १६४७ को प्रस्तुत की गई । इसका विषय 
भारत में लागू हो सकते वाले ब्रिटेन के प्रधिनियम (British statutes) है । 


६. छठवीं रिपोर्ट--इसे १३ जुलाई १६५७ को प्रस्तुत किया गया । इसका 
बिषय Registration Act, १९.०८ है । यह रजिस्ट्री के सम्बन्ध में भ्रधिनियमों के 
इतिहास की व्याख्या करता है। इसके अतिरिक वर्तमान प्रणाली पुनविचार से 
सम्बन्धित योजना भादि की भी चर्चा करता दै। 


क 
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७. सातवी रिपोर्ट--यह १३ जुलाई १६५७ को प्रस्तुत की गई! Partner 
ship Act of 1932 इसका ger विषय है । ci 
द: भन्य रिपोर्ट--संविदा भ्रषिनियम, विश्येष ugin भ्रषिनियम (S 
Relief Act) प्रावि सत्‌ १९५८ को नवम्वर महीने में लोकसभा के समक्ष भस्तुत 
` (क्षये गये। फरवरी २६, १६५९ के कमीशन ते पालियामेन्ट के समक्ष एक बहुत ही 
महत्वपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत किया । इसमें न्‍्याय-प्रशासन-क्ष ज में अत्यधिक नियन्त्रणाधिकार 
d साथ एक केन्द्रोय न्याय मन्त्रालय की स्थापना का प्रस्ताव THAT । इसके साथ ही 
प्रखल भारतीय न्यायायिक नौकरियों के सम्बन्ध में भी प्रस्ताव रखा गया । 
wer २३--तथाकभित Lex Loci report की व्याख्या फीजिए एवं यह 
लिखिये कि इसका क्या प्रभाव परचात्वती संविधियों पर पड़ा है ? 
i t of the so-called Lex Loci report 
-and ae Modes ir be pubsoquant development of Statute 
law in India ? 
उत्तर--इंसाई भाँग्ल-भारतीय भोर भारमेनियन जो मोफस्सिल में रहते थे, 
से सम्बन्धित दीवानी विधि के बारे में बड़ी झनिद्चितता व्याप्त थी । 

. स्थानीय विधि (Lex loci) की झावइयकता--उस समय वहाँ पर न्याय 
अद्यासन के लिये न्याय, समानता घौर सदुविवेक ही आधार था । किसी प्रकार 
के नियम का प्रचलन न था । भतः स्यानोय नियमों «ruf आवश्यकता प्रतीत 
होने लगी । 

उपाय--सन्‌ १८३७ में प्रथम विधि कमीशन ने इस भवस्था का वास्तविक 
'खित्रणा किया था । इस समस्या को सुलझाने के लिये कमीशन ने इंग्लेण्ड के मौलिक 
सिदधान्तों को यहाँ की अवस्था के भनुरूप लागू करने की राय दी थी । उन्हीं स्थानीय 
विधियों को Lex Loci की संज्ञा प्रदान की गई | S pii रिपोर्ट Lex Loci 

। परन्तु इसके निम्नलिखित प्रपवाद  i— 

war प्रेसीडेन्सी के विनियमतों के भनुकूल हो होना चाहिये था । इसके 
साथ ही साथ वहाँ की परिस्थितियों के अनुकूल भी इन्हें होता प्रनिवायं था । 

(ब) ईसाइयों को छोड़कर a विवाह, तलाक भोर गोद लेने के मामलों में 
“किसी पर भी लागू नहीं होती । 

(स) बहुत दिलों से प्रचलित रीति-रिबाज घारी रहेंगे। 

(द) सन्‌ १७२६ के पदात्‌ पारित पालियामेंट का कोई भ्रधिनियम लागू न 
किया जा सकेगा जब तक वह विशेष रूप से सारत में लागू न किया जाये i 
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(य) समानता ( Equity ) के नियमों: को अंग्रेजी विधि के नियमों से ऊपर 
माना गया | 

महत्वपूर्ण होने पर मी इन्हें मान्यता प्रदान करने में सरकार को संशय या । 
WE: सरकार ने इनको स्थानीय सरकार ate उच्च न्यायाधिकारियों के पास परामशः 
के लिये मेज दिया । 


समालोचना कमीशन को रिपोट को पुरी सोर से लोचना की गई | इसके 
मुख्य कारण निम्नलिखित थे :— 

(क). यह बहुत ही जटिल ( complicated ) थी 1 

(ख) मोफस्सिल अदालत, जो अंग्रेजी विधि से पूर्णतया अनभिज्ञ थी, इन 
झधिनियमों को लागू नहीं कर सकती थो i 

(ग) अंग्रेजी विधि की व्यापकता से ये भदालत परिचित न थो, जिसके कारण. 
इसको लागू करने में अनेक भड़चनों का सामना करना पड़ा । 

(ष) कुछ लोगों ने यह सुझाव दिया कि अंग्रेजी कानूनों का एक सार-संग्रह: 
( Digest ) तैयार किया आवे जिससे सागू किये जाने वाले कातून के प्राधारभृतः 
सिद्धान्तो की व्याख्या की जा सके । 

इस रिपोर्ट पर भागरा क्षेत्र के कमिएनर ने निम्नलिखित विचार प्रकट किये ६-- 
"Whatever department of the substantive law of England is 

to become the substantive law of the place for our Indian territo- 
ries in general, should be introduced gradually by embodiment 
with all requisite modifications into individual successive Acts. 
of the Indian Government as practical necessity might arise to. 
be foreseen and in this way the Indian Courts might draw light. 
from English jurisprudence, and a body of law be created, than 
with a greater legislative boon could hardly be given to the 
country, both immediately asa safeguard to private rights and 
indirectly in its influence on the character of our Indian courts 
of Justice." 


दूसरों नै निम्नलिखित कारणों. से इसकी प्रालोचना की :-- 


«Want of precision asto the extent to which the law of 
England is to be introduced.” 


wea में यह कहा जा सकता है कि इस प्रस्ताव का कोई फल न निकला | 
परन्तु इसने विढन्मंडली का ध्यान संहिताकरण प्रणाली को कठिनाह्यो की झर 
झाइष्ट किया । 
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इसके प्रभाव के अन्तगंत दो अधिनियमों का पारित होना कहा जा सकता है-- 
“Freedom of Religion Act or ‘Caste Disabilities Removal Act 
-of 1950.” 
इसके झतिरिक्त इस रिपोर्ट के फलस्वरूप हियीय एवं तृतीय विधि कभोणनों 
की नियुक्ति की गई जिनके कारण भारत में अनेक भधिनियमों के पारित होने का 
ux मिला | 
प्रहत ५४--कानूनों के संहिताकरण से gar एवं दोषों का विवेचन कौजिए | 
0. 54. What are the merits and demerits of the codification ? 
उत्तर--संहिताकरण के गुण--संहिताकरण के निम्नलिखित गुण हैं :-- 
(क) इसने न्यायाधिकरण की बुराइयों को दुर कर दिया | 
(ख) लोगों के रीति-रिवाजों को भकषुण्ण रखने के लिये संहिताकरण 
. आवष्यक था । क 
(ग) एकता लाने के लिये भी यह आवश्यक था । 
संहिताकरण के दोष--(१) संहिता पूणं भोर भ्रात्म-निभेर न थीं । 
(२) उस समय इन संहितां की बहुत बुरी तरह झालोचना होती थी i 
| (३) इसने विधि को प्राकृतिक बाढ़ को रोक दिया । इसने विधि को रूढ़िगत 
खना दिया भौर इसके लोच को समाप्त कर दिया । | 
(४) चूँकि कानूनों का संहिताकरण fafaa भ्रादमियो के द्वारा किया गया, ' 
अत! उसमें दोषों का रहना स्वाभाविक था | 
(५) संहिताकरण ने कमियों को स्पष्ट कर दिया । फलस्वरूप बदमाशों को 
अपने बुरे उद्देश्यो को पूरा करने का भवसर मिला । 
(६) कुच संहितायें पुणतया eret रहों । 
प्रहन २२--निम्तलिखित पर संक्षित टिप्पणियाँ लिखिये--१. विनियमित 
"विधि २. सर देनरी मेन । 
Q, 55. Write short notes on the following :— 
(1) Regulation Law 
(2) Sir Henry Maine 
इत्तर---विनियमित विधि ( Regulation Law ) 1 
( क ) रेग्युलेटिंग एक्ट के झत्तर्गत कम्पनी के प्रधिकार--सन्‌ १६०० के 
quae ने कम्पनी को विधि-निर्माण के लिये अधिकृत कर दिया था। राजलेख के 


शब्द इस प्रकार हैं--, 
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“make, ordain and constitute, such and so many reasonable 
laws, constitution, orders and ordinances, as..... shall seen 


mecessary and convenient for the good Government of the 
company." 
सन्‌ १६०६. के राजलेख ने झाये लिखा-- 

‘So always as the said laws, orders, constitutions, ordinances, 
imprisonments, fines and americaments be reasonable and not 
contrary or repugnant tothe law, statute or customs of their 
our realm.” ; 

सन्‌ १६६१ के राजलेख ने इन्हीं व्यवस्थापिका शक्तियों को पुनर्जीवन प्रदान 
किया । यहो afeat बम्बई सरकार को भी प्रात थीं । 

सन्‌ १७२६ के राजलेख ने बम्बई, कलकत्ता एवं मद्रास के गवनंरों एवं काउंसिल 
को प्रेतोडेन्सी कै लिए उत्तम सरकार के निर्माण हेतु विधियों एबं उपविधिों को बनाने 
के लिये भ्रधिकृत किया । ये विधियाँ सकारण होती चाहिये थीं। इसके प्रतिरिक्त 
अंग्रेजी विधियों के विरुद्ध नहीं होनी चाहिये थो । सन्‌ १७५३ के Wate द्वारा उन्हों 
अधिकारों की पुनरात्रृत्ति की गयी । 


(ल) सन्‌ १७७३ के रेग्युलेटिंग एकट भर एक्ट UG सेटेलमेन्ट सन्‌ १७८१ के 
उ्यवस्यापिका सस्वत्यी अषिकार--सन्‌ १७७३ के रिग्यूत्रेटग एक्ट ने गवर्नर जनरल 
एवं परिषद को बंगाल के लिये विधि निर्माण के लिये अधिकृत कर दिया था । सन्‌ 
१७८१ के Act of Settlement ने इन afm को भोर बढ़ा दिया । परन्तु 
चास्तव में प्रधिनियमों को संख्पा-वृद्धि के कारण ae कानेवालिस थे | यह agar 
किया गया कि संहिताकरण प्रणाली को बढ़ावा देना चाहिये। सन्‌ १७९३ के 
विनियमन के अनुसार प्रत्येक विनियमन फे साथ उनके उद्देदगो एनं कारण को बताने 
बाली एक भुमिका भी होती आवशयक थी । इन विनियमनों को dene होना 
«reme या एवं प्रत्येक्ष वषं के विनियमनों को अलग (reped की ।थाती थी | 
परक्षियन झोर बंगाली .भाषाभो में उनका अनुवाद कराया जाता था। सन्‌ १७६७ 
से ब्रिटेन की पार्लियामेन्ट ते सन्‌ १७६३ के विनियमन के उपबंबों को निश्चित किया । 
वे त्याय-विभाग द्वारा छपाये जाते भोर पंजीकृत होते थे | इन विनियमतों की तकल 
प्रत्येक वर्षं Court of Directors WIX Board of Control को भेजी जाती 
थीं । ये विनियमन कम्पनी की प्रत्मेक अदालत में लागू किये जाते थे । 


१--सन्‌, १८०७ तक बम्बई सोर मद्रास की विनियमन शक्तियाँ -मब्रास 
ओर aeri में गवर्नर एवं परिषद सन्‌ १८०० भोर १८०३ के बीच में विधि-निर्माण 
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१६० भारतीय विधि के इतिहास पर प्रश्‍नोत्तर' 


के लिये अधिकृत Qi सन्‌ १८०७ के Act of Parliament के द्वारा वे ऐसी 
विधियों का निर्माण करने के लिये प्रधिकृत थे, जिनके निर्माण के लिये गवनर' 
जनरल एवं परिषद भ्रधिकृत थी । भतः सन्‌ १८०७ Fo से तीनों प्रेसीडेन्सियों ने ut 
लिये स्वयं विनियमनों का निर्माण प्रारम्भ कर दिया । 

—WW १८१३ के राजलेल के अन्तर्गत बम्बई vite मद्रास में विनियसत की 
शक्तियों सें बुद्धि--सन्‌ १८१३ के राजलेख ने Tease की विधि निमित करने की 
दाक्तियों में वृद्धि कर दी । उनके द्वारा पारित विनियमन उन सभी व्यक्तिवो के ऊपर 
समान रूप से लागु किये जा सकते थे, जो English East India Company 
के भ्रत्तर्गंत रहते थे । प्रत्येक वर्ष पारित इन विनियमनों की quet ब्रिटिश पालियामेंट 
को भेजो जाती qf i 

सन्‌ १८३३ के राजलेख के अन्तर्गत विमियसनों का झन्त--विधियों के 
विनियेमन का कार्य सन्‌ १८३३ तक होता रहा । इस एक्ट के अनुसार बम्बई एवं मद्रास 
के गवर्नर एवं परिषद के विधि निर्माण-सम्बन्धी प्रधिकारों को समाप्त कर दिया गया । | 
विधि-निर्माण की सभी शक्तियाँ भारत के गबनंर जनरल के हाथ में केन्द्रीभूत हो गयी i 
भप्रनिशचितता को दुर करने के लिये विधि-कमीशन नियुक्त gura एक विधि-सदस्य 
(Law Member) गवर्नर जनरल परिषद में नियुक्त कर दिया यया | 

२--सर हेनरी मेन--यह ब्रिटेन के प्रख्यात arte थे । उन्होंने 
Ancient Law भौर Hindu Law पर रचनार्ये कीं। वह सूक्ति प्रौर सूत्र 
रचना में भी पारंगत था, उनकी देनों में हिन्दू विधि से सम्बन्धित कृति उनकी महान 
रचना कहो जाती है । 

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, १८६५--जिस समय पारित gar सर 
हेतरी मेन विधि-सदस्य (Law Member) थे । इसके प्रारूप की . तैयारी में उन्होंने” 
बहुत मदद की थी । उन्होंने एक्ट की सरलता पर निम्नलिखित weil में प्रपने उद्गार 
प्रकट किये हैं :— 

“The rules, which the-present. chapter has, are so extremely 
simple as to be readily intelligible toa layman, and my belief 


is that any man of intelligence can form a competent judgment. 
on their character and probable effects,” 
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ग्रध्याय & 
प्रिवी काउन्सिल (PRIVY COUNCIL) 


wet ५६---प्रिवी काउन्सिल के मोलिक एवं भ्रपील सम्वन्धी क्षेत्राधिकार के 

इतिहास की विवेचना कीजिए । 
Q; 56. ‘Trace the history of original and appellate jurisdic- 

tion of the Privy Council. 

उत्तर--न्याय संस्याम्नों के समान fast काउन्सिल प्रपने कार्यों का सम्पादन 
इंगलेण्ड से करती थी fret काउन्सिल का क्षेत्राधिकार प्रपने ही ढंग का था। 
यह सम्पूर्ण मानव जाति के १/५ भाग के विधि-सम्बन्धो कार्यों से सम्बन्धित था । ag 
विधि शास्त्र (Jurisprudence) के प्रत्येक नियमों से सम्बन्धित था । सन्‌ १६४६ में qu 
Judicial Committee of the Privy Council ने नाम से विख्यात थी। सन्‌ 
१६५० में भारत में सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) को स्थापना के साथ ही 
साथ प्रिवो काउन्सिल का भो अन्त हो गया । 


इतिहास--<इंग्लेण्ड के प्रारम्मिक इतिहास में नारमन सम्राट एक परिषद्‌ जो 
बयूरिया रेजिस (King's Court) कहलाती थी, जिसकी परामश से प्रशासन कार्य 
करते ये । यह अदालत भ्राजकल के ag में न थी वरन्‌ एक साधा रण प्रशासनिक संत्या 
थी । वयूरिया रेजिस केवल केन््रोय परिषद्‌ को ही नहीं कहते थे, वरन्‌ सञ्राट के नाम 
पर राजकीय प्रधिकारियों के ढारा गठित किसी भी परिषदद के लिये यहो नाम प्रयुक्त 
होता था । बाद में वयूरिया रेजिस को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। 
(१) विद्याल संस्था (Magnism Coucilium) जिसकी राय केवल इस्टर और 
क्रिसमस जैसे waa पर दवी प्राप्त हो पाती थी, (२) छोटी सस्था जो राजकोय 
_प्रधिकारियों से संयुक्त थी । इसका निर्माण awe के कार्यो -व्यवस्थापिका seer 
झौर न्याय प्रादि में मदद करने के लिये gar था । 


इसी छोटी dear का विकसित रूप Common Law Courts भोर Court 
of Chancery of England है । छोटे छोटे प्रधिवेशन 'काउन्सिल' बहुलाते थे 1 
इन्हें न्यायाधिकार भी प्राप्त था । 

११ 
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१६२ भारतीय विधि के इतिह्वास पर sei 


इंगलेण्ड के ट्य डर THe नारमन सम्राटो के. क्यूरिया रेजिस के स्थान पर 
'काठन्सिल' के परामदो के प्रशासन कार्य करते थे । थोड़े दिनों पदचात्‌ 'काउन्सिल' दो 
भागों में विभाजित कर दो गयी :-- 

(१) शासकों को सलाह के लिये maf प्रशासन संस्था (जो प्रिवी 
काउन्सिल कहो जाती थी), और 

(२) Court of Star Chamber, इसके भधिकतर कार्यों की प्रकृति 
ज्यायिक थो i : 

सन्‌ १६४१ में स्टार चैम्बर के समाप्त होने के पदचात्‌ परिषद्‌ का इंगलेण्ड में 
उठने वाले सभी मुकदमें में न्याय पारित करने का अधिकार छिन गया। इसे न 
मुकदमों को सुनवाई करने का GIT Channel Islands भोर Isle of Man 
के मुकदमों में प्रपोल सुनने का अधिकार रह गया। प्व यह न्यायाधिकार एक खास 
संस्था जो Judicial Committee के नाम से प्रसिद्ध थो, को दे दिया गया। 
ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के साथ ही साथ इसे भ्रोर भी afte महत्व प्रात हुम्रा | 
सन्‌ १८८३३ के भ्रधिनियम ते इस बात की व्यवस्था को कि केवल एक निहित योग्यता 
बाले व्यक्ति हो इसके सदस्य-पद पर नियुक्त हो सकते थे । 

प्रिवी काउन्सिल का भ्रपील सुनते का न्यायाधिकार शासक के विशेषाधिकार 
पर, जो उसे न्याय का स्रोत द्वोने के उपलक् में प्राप्त हुभ्रा था, भाधारित था । इंगलेण्ड 
के सम्राट ये न्याय प्रशासन भौर तत्सम्बन्धी प्रणालियों को सम्यक रूप से लागू कराने 
की उचित. भाशा की जाती थी । इसके भ्रतिरिक्त कुछ प्रपोले ऐसी भी थीं, जिसमें 
प्रिवी काउन्सिल को राय लेनी भ्रावश्यक होती थी। ये प्रपीलें ‘Appeals by 
Special Leave’ 8 नाम से प्रख्पात थीं । 


प्रिवी काउन्सिल के च्यायाधिकार की प्रकृति 


. wgft—vViscount Haldane of 01०87 ने प्रियो काउन्सिल के न्यायाधिकार 
की प्रकृति की चर्चा करते हुए कहा -- 

‘We are not ministers in any sense; we are a committee of 
Privy Councillors who are acting in capacity of judges, but the 
peculiarity of the situation is this ; it is long standing constitu- 
tional anomaly that we aro really a committee of Privy Council 
giving advice to His Majesty but in a judicial spirit we have 
nothing to do with policies or party consideration; we are really 
judges, but in form and in name we are the committee of Privy 
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प्रिवी काउन्सिल : EL. 
Council. The sovereign gives the judgmentitself and always act on 
the report which we make. Our report is made public before it is 
sent to sovereign in Council. It is delivered here in a printed form. 
It is a report as to whatis proper to be done on the principles 
of justice, and it is actedon by the sovereign in full Privy Council 
so that you are in substance what takes place in a strictly 
judicial proceeding." 


त्यायाषिकार क्षेत्र का विस्तार भौर उसका महत्व--7.070 Brough- 
man ने १८२८ में 'विधि-सुघारर (Law Reform) पर प्पना वक्तब्य देते हुए 
प्रिवी काउन्सिल के न्यायाधिकार क्षेत्र के विस्तार भोर उसके महत्व का पणन 
निम्नलिखित शब्दों में किया था-- 


‘They determinenot only questions of colonial Jaw in plantation 
cases, but also sit as Judges in the last resort, of all prize causes. 
And they hear and decide upon all our plantation appeals. 
They are thus made the Supreme Judges, in the last resort, over 
everyone of our foreign settlements whether situated ' in those 
immense territories which you possess in the East. Where you and 
trading company rule together over not less then 70,000,000 of sub. 
jects or established among those rich and populous islands which 
stud the Indian Ocean and form the great Eastern Archipelago, 
or have their stations in those lands, part lying within the tropics, 
part stretching towards the pole, people by various castes, 
differing widely inhabit still more widely in privileges, great 

‘in numbers abounding in wealth extremely unsettled in their 
notions of rights and excessively litigious, as all the children of 
the new world are supposed to be, both from their physical and 
political constitution. All this immense jurisdiction over the’ 
right of property and person, over rights political and legal, and 
over all the questions growing out of so vast and varied a 
province, is exercised by the Privy Council unaided and alone. 
It is obvious that from the mere distance of those colonies and 
the immense variety of matters arising in them, foriegn to our 
habits and beyond the scope of our knowledge. and judicial 
tribunal in this country must of necessity be an extremely in- 
adequate Court of Revived. But what adds incredibly to the 
difficulty in that hardly any two of the colonies can be named 
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१६४ ' भारतीय विधि के इतिहास पर प्रदनोत्तर 


which have the same law, and, in the greater number, the law is 
wholly unlike our own, In some settlements, it isthe Dutch Law, ` 
in other the Spanish, in other the French, in other the Danish. In 
our Eastern possessions these variations are, if possible greater, 
while one territory is swayed by the Mohammedan Law, another 
is ruled by the Hindu Law, and this again in some of our posses- 
sions is qualified, or superseded by the Law of Budha. The 
English jurisprudence being confined to the handful of British. 
Settlers and the inhabitants of the three Presidencies.^ 


भारत से sitet 


(क) मेयर कोर्ट से-सन्‌ १७२६ के राजलेख में सबं प्रयम मेयर कोटं के 
निणंय के विरुद्ध भ्रपील करने का अधिकार प्रदान किया । पहली wdre गवनंर 
जनरल एवं परिषद्‌ में, फिर प्रिवी काउन्सिल में दायर की जा सकती थी । यह अपील 
१००० पैगोडा ४,००० ve से अधिक मालियत के Awa के ही सम्बन्ध में दायर 
की जा सकती थो । 

(ल) सर्वोच्च न्यायालय से--सन्‌ . १७७३ का रेग्यूलेटिंग De रौर तत्पदचात्‌ 
सन्‌ १७७४ का राजलेख, जिसके sents सर्वोच्च न्यायालय को स्यापना हुई थी, 
ने इसके निर्णय के विरुद्ध Kingsin-Council में ote दायर को जाने की व्यवस्था 
को थी | १००० पैगोडा से ufan मूल्य के मुकदमों में मद्रास घौर बम्बई में स्थित 
सर्वोच्च न्यायालय भौर Recorders Court के fala के विरुद्ध King-in-Council 
की इजलास में site दायर की जा सकती थी । काउन्सिल को प्रपील मन्जुर करने, 
उसे अस्वीकृत करने भ्रथवा संशोधित करने का अधिकार ura निर्णय की घोषणा के 
दिन से ६ महीने के भ्रन्दर ही पील दायर करना भ्रावद्यक था । सर्वोच्च न्यायालय 
को अपील को नामन्युर करने भोर मंजूर करने का पूरा भ्रधिकार था । पील के 
सम्बन्ध में fauw छूट के लिये प्रार्थना-पत्र देने की भी व्यवस्था थो । i 


सर्वोच्च न्यायालय के fab के विरुद्ध अपीलें 


(क) सग्रास सर्वोच्च त्यायालय--सन्‌ १८८० के राजलेख ने मद्रास में 
सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना को थी T इसके निर्णय के विरुद्ध अपील दायर 
करने का भ्रधिकार प्रदान किया । भ्रपील केवल १००० पेगोडा की मालियत के 

grant में दायर को था सकती थी । 


(ल) werd सर्वोच्च न्यायालय --सन्‌ १८२३ में बम्बई में सर्वोच्च न्यायालय 
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को स्थापना हुई । इसके निणाय के विरुद्ध भी atte प्रिवी काउन्सिल में दायर की 
जा सकती थी । यहाँ ३,००० २० से भ्रषिक मालियत के मुकदमों में aie दायर की 
जा सकती थो । i 

बंगाल को सदर दीवानी श्रदालत से--(क) सन्‌ १७८१ fo के ऐक्ट के 
अनुसार ५००० dis से प्रधिक को मालियत के मुकदमो में कलकत्ता स्थित सदर 


दीवानी अदालत के निर्णय के frea ait King-in-Council के न्यायालय में 
दायर को जा सकती थी । 


(€) सन्‌ १७९७ के रेग्युलेशन ऐक्ट के झन्तर्गंत--सन्‌ १७६७ के रेस्यूलेदन 
ऐक्ट के प्रन्तगंत ५०,००० ३० से भ्रधिक की मालियत के दोवानी के मुकदमों में सदर 
दीवानी भदालत के निर्णय के विरुद्ध fret काउन्सिल में प्रपील दायर की जा सकती 
थी । झपील ६ महीने के Wer दायर की जानी भावदयक थी । 


सन्‌ १८१८ में मद्रास ate बम्बई स्थित सवर दीवानी श्दालत के निर्णय के 
विरुढ अपीन--(क) मत्रास--सन्‌ १८१८ में मद्रास स्थित सदर दीवानी भदालत जो 
१८०२ में स्थापित को गयी थो, के निर्णय के विरुद्ध अपील प्रिवी काउन्सिल में वायर 
की जा सकती थी | मालियत को सीमा निर्धारित न थी | ५०,००० qo से कम को 
सालियत के गुकदमों में भी site दायर की जा सकती Wi d 


(ल) बम्बई--बम्यई की सदर दीवानी अदालत के निणाय के विरुद्ध mia 
fret काउन्सिल को प्रदालत में दायर को जा सकती थी । ५०,००० Yo से कम 
सालियत का मुकदमा नहीं होना चाहिये था परन्तु उसी वर्ष मालियत सम्बन्धी यह 
मर्यादा ger दी गई । Elphinstone Code, १८२७ के अनुसार प्रिवी काउन्सिल में 
अपील के सिये नवीन दाते wet गईं | 

सत्‌ १८६१ तक यह व्यवस्था चलती रहो, जब उच्च त्यायालय की स्थापना 
के फलस्वरूप सर्वोच्च न्यायालय, सदर दीवानी Taree, भोर सदर निजामत अवालत 
का अन्त हो गया । 

प्रारन्मिक ग्रपीलों का निबटारा -सन्‌ १७७४ से १८३३ तक के बन्दर 
६० वषा में fret काउन्सिल में केवल qo mite दायर की we | इनमें अधिकतर 
सर्वोच्च न्यायालय के निणाय के विरुद्ध थीं । इसके भ्रतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के 
पेक्षेवर वकील भपील की प्रणालियों से भली-भाँति परिचित हो गये थे । 

सदर araa अदालत wx सदर दीवानी प्रदालत के निरंय के विरुद्ध भ्रंपीले 
age कम दायर की गयीं । इसका मुख्य कारण यह था कि त तो मुकदमा लड़ने वाले 
झोर न x वकील King-in-Council के समक्ष अपील दायर करने को प्रणाली 
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` रे भली-भाँति परिचित हो पाये थे। भ्रपीले केवल यूरोपियनों अथवा उन भारतीयों 
द्वारा जो यूरोपियनों के निकटतम सम्पर्क में थे, दायर को गयीं । 

भारतीयों का विचार था कि सर्वोच्च न्यायालय में पालन की जाने वाली 
प्रणाली के समान ही King-in-Council È भी rüber दायर करने की प्रणाली 
होती । परन्तु ऐसा न था । प्रिवी काउन्सिल में भ्रपील करने वाले को कोई प्रतिकार 
त प्राप्त हो पाता था क्योंकि agt उनका निबटारा हो ही न पाता था। भपीलें वहाँ 
बहुत दिनों तक पड़ी रहती थो । इस कारण या तो उभय पक्ष आपस में समझोता 
कर लेते थे अथवा उसे वैसा ही पड़ा रहने देते थे। यह ध्यान देने की बात है कि 
प्रथम झपीक्ष १७८६ में दायर की गयी थी । 

Brit काउन्सिल में त्याय-कमेटी को स्यापना -सन्‌ १८३३ के राजलेख ने 
एक न्याय कमेटी की स्थापना के लिये fede रूप से प्रस्ताव रखा । यह प्रस्ताव 
बकाया मुकदमो को शीघ्र निबटाने के उद्देश्य से रखा गया था। 

(क) न्याय कमेटी का संगठन रोर ग्रधिकार--इस कपेटी के सदस्य परिषद्‌ 
के सभापति, लाडं चान्सलर ate ब्रिटेन के wer उच्च न्यायाधीश थे । सम्राट को प्रिवो 
काउन्सिल के दो न्यायाधीशों को इस कमेटी का सदस्य घोषित करने का अधिकार 
था । सम्पूर्ण प्रपील सम्बन्धी धिकार जो King-in-Council को प्राप्त थे, कमेटी 
को मिले । सम्राट किसी भी pert को कमेटी के पास भेज सकता "ra बाद में यह 
भी व्यवस्था की गई कि जो कमंचारो न्याम से सम्बन्धित उच्च पदों पर नियुक्त थे, 
उन सभो को कमेटी को सदस्यता प्राप्त हो गयी | Appellate Jurisdiction Act, 
1908, के अनुसार प्रिवी काउन्सिल के सदस्यों को नियुक्ति को व्यवस्था को गई। 
नियुक्त व्यक्ति भारत के किसी उच्च त्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भ्रथवा न्यायाधीश 
होना प्रावश्यकु था | Appellate Jurisdiction Act of 1929 के wenig प्रिवी 
काउन्सिल के दो सदस्यों की, उच्च-न्यायालय के न्यायाधीशों, बैरिस्टरों, एडवोकेट 
द्यवा वकीलों में से एकस्व-पत्र (Letters Patent) के द्वारा नियुक्त करने की 
व्यवस्था थो । 

(ल) अतिरिक्त भ्रधिकार--त्याय कमेटी को गवाहों की जाँच करने का 
अधिकार था | यह निम्न भ्रदालतों दारा नामन्ज्र किये गये साक्ष्यों को स्वीकार कर 
सकती थी :-- 

. "बकाया quei को निबटाते की व्यवस्था -ब्रिटिश पालियामेन्ट ने १८३६ 
सें एक भ्रधिनियम पारित किया i इसके प्रनुसार यदि भ्रपीलकर्त्ता इंगलेण्ड में कागजात 
पहुँचने से दो वर्ष बाद तक कोई ठोस कदम न उठायेंगे तो भपील्त खारिज कर दी 
जायेगी । 
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पील सम्बन्धी विनियमन--सन्‌ १८६३ के भ्रधिनियम के अन्तरगत King-in- 
Council की इजलात में दायर भ्रपीलों को विनियमित करने की व्यवस्था की गई । 
यह अधिनियम सन्‌ १८७४ में समाप्त कर दिया गया । सन्‌ १८७७, १८८२ भोर 
१६०८ में कतिपय सुधार भी हुये i 


(क) उच्-न्यायालय के नेको राजलेखों के न्तर्गत अपील वायर करने का 
धिकार --सन्‌ १८६१ में हाईकोटं qwe के पास हो जाने के परात्‌ सम्राट के द्वारा 
पास किये गये Charters of the High Courts? मुकदमा दायर करने वालों 
को प्रिवी काउन्सिल में फौजदारी के मामलों को छोड़कर किसी भो निणंय के विरुद्ध, 
उच्च-न्यायालय के द्वारा भ्रपील में दिये गये निणाय के विरुद्ध भयदा किसी fetter 
कोटं के निय के विरुद्ध भ्रपील दायर करने का अधिकार प्रदान किया । प्रपील 
१०,००० २० से प्रधिक की मालियत के मुकदमों में दायर की जा सकती थी । उच्च- 
न्यायालय उसकी प्रामाणिकता का प्रमाण-पत्र भी प्रदान करता था । 


उच्च-त्यायालय किसी प्रारम्भिक या वादकालीन निर्णय भ्रथवा प्राज्ञा में, 
फोजदारी मामलों के प्रतिरिक्त, प्रिवी काउन्सिल में अपील के लिये छूट देने के लिए 
संदक्त था | किधी उच्च-त्यायालय के निणांप के विरुद्ध प्रिवी काउन्सिल में प्रपील जहाँ 
` विधि सम्वन्धी प्रन उठ खड़ा हो, प्रोर जहां उच्च न्यायालय को ही निण'य का ग्रधिकार 
प्राप्त था, उस उच्च-त्यायालय के प्रमाण-पत्र के भाव में नहीं की जा सकती थी । 
सम्बद्ध उच्च-ल्यायालय उस मुकदमे से सम्बन्धित प्रणाली घौर उसके निण'य के कारणों 
को स्पष्ट रूप से लिखकर भेजता था | उच्च न्यायालय प्रिवी काउन्सिल के निण यों को 
कार्यान्वित भौ करते थे । 


dart प्रक्रिया संहिता (C. P. C.) के अन्तर्गत झपील का प्रधिकार-- 
fad काउन्सिल में भ्रपील दायर करने के लिये दोवानी प्रक्रिया संहिता, १६०८ में 
निम्नलिखित विघात किया गया था :-- 


इस संहिता की घारा १०६ के ग्रनुसार किसी उच्च-त्यायालय के द्वारा दिये 
गये भ्रपील सम्बन्धी frog अथवा किसी ode के सम्बन्ध में अन्तिम भ्रधिकार प्रा 
झंदालत के fala के fees wia His Majesty in Council की भ्रदालत में 
दायर को जाती थी | इसके प्रतिरिक्त जब किसी मुकदमें की प्रमाणिकता का प्रमाण- 
पत्र मिल घाता था तभी वह oie His Majesty-inCouncil की भ्रदासत में 
दायर की जा सकती थी । 

इस संहिता की धारा ११० के भ्रनुसार किसी भी सुकदर्मे में १०,००० अथवा 
इससे afer मालियत के मुकदमे के विरुद्ध अपील दायर को जाती थी। इसके 
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झतिरिक्त यदि अपील किती ऐसे gradi से सम्बन्धित होतो जिसमें विधि का ser 
विवादग्रस्त रहा हो, उसमें अपील दायर को जा सकती थी | : 


धारा १११ के भनु धार किसी उच्च-न्यायालय के न्यायाधीशों, डिवीज़न कोटं 
के न्यायाधीशों waar दो या तीन उद्च-त्पायालय के न्यायाधोशों के frg के विरुद्ध 
King-in-Council की इजलास में ग्रपील दायर नहीं की जा सकती थी, यदि 
विवादग्रस्त प्रश्‍न पर विभिन्न मत रखने वाले त्यायाधीद्यो की संख्या बराबर हो। 
दोवानी प्रक्रिया संहिता (Civil Procedure Code) की धारा ११२ घौर MT ४८ 
के विभिन्न नियमों के अन्तगंत King-in-Council के न्यायालय में झपील करने का 
अधिकार दिया गया था| 


फौजदारी मुकदमों में wd का झधिकार--फोअदारी के मुकदर्मो में उच्च- 
न्यायालय के निण य के विद्ध King-in-Council की इजलास में aia दायर की 
जा सकती थो, यदि उस मुकरमें में किसी प्रकार की गम्भीर भ्रवेधानिकता दिखाई 
पड़े । परन्तु इसका अथं यह नहो था कि ware की छोटी-मोटी gal के farea भी 
aia दायर करते का भ्रत्रिकार मिल गया था । यह केवल प्रक्रिया सम्बन्धी उन भूलों 
के विरुद्ध. भपील का प्रविक्ार प्रदान करता या जिनसे न्याय पर ax पड़ता हो भयवा 
किसी विधि के विरुद्ध हो प्रभवा न्याय के मोलिक सिद्धान्त पर HITT करता हो । 
फौजदारी के मामलों में यदि विधि का प्रदन विवादग्रस्त हो भौर उच्च-न्यायालय इस 
बात का प्रमाण-पत्र दे दे जो King-in-Council की waaa अपील दायर 
की जा सकती घो । 


दालतिह (Dal Singh v. King Emperor, 441 A. 157) के gerit 
में निम्नलिखित तिण'य लिया यया 


“The General principle is established that the Sovereign in 
Council does not act, in the exercise of the Prerogative right to 
review the course of justice in criminal cases in the free fashion of 
a fully constituted Court of Criminal Appeal. Tne exercise of the 
prerogative takes place only where it is shown that injustice of a 
serious and substantial character has occurred, and not a mere 
mistake on the Court below, as for example, in the admission of 
unproper evidence of it has not led injustice of a grave character. 
Nor do the Judicial Committee advice interference merely because 
they themselves would havetaken a different view of evidence 
admitted. Such questione are, as a general tule, treated as being 
for the final decision of the Gourts below.” 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


` "प्रिवी काउन्सिल १६९. 


इब्राहीम बनाम रेक्स के मुकदमें में प्रिवी काउन्सिल ने निम्नलिखित राय 
“निश्चित की 


“Leave to appeal was not granted except where some clear 
departure from the requirements of justice existed. There must 
be something which deprived the accused of the substance of 
fair trial and the protection of the law, or which tended to divert: 
‘the due and orderly administration of law into & new course 
which may be drawn into an evil precedent in failure.” 


फ़ोजदारी प्रक्रिया संहिता (Crimimal Procedure Code) के save 
अपील का अधिकार -घारा ४११-भ्र (४) के gents फौजदारी प्रक्रिया संहिता में 
frit काउन्सिल में भ्रपील दायर करने की झावद्यक प्रक्रियाओं का aqa है । 


इसमें दो गई प्रक्रियायें जो उच्च न्यायालय के निणाय के विरुद्ध प्रिवो काउन्सिल 
में अपील दायर करने से सम्बन्धित यो, भ्रधिकारस्वरूप प्रयोग की जातो थो | we 
काई कम या समाप्त नहीं कर सकता था । इनमें जिन वादों से सम्बन्धित प्रक्रियायें 
“wal दी हुई हे, उनके लिये प्रिवी काउन्सिल विशेष छूट प्रदान कर सकती थो i 


भारत सरकार अधिनियम, १६१४ (Govt. of India Act of 1995) 
'के भ्रन्तर्गेत अपील का अधिकार --भारत सरकार प्रधिनियम, १६.३५ के अन्तगंत संघ 
न्यायालय की स्थापना हुई । यह न्यायालय संघ संविधान १९३५ का रक्षक एवं उसका 
उपाख्याकर्ता था । संघ न्यायालय को संघ भोर उसकी इकाइयों के मध्य उठने वाले 
-रगड़ों में निणुय प्रदान करने का एकाधिकार था । इसे न्याय सम्बन्धी मामलों में उचित 
-परामशं देने का भी प्रधिकार था । 


संघ न्यायालय का प्रपीलोय क्षेत्राधिकांर विस्तुव था। प्रत्येक भगलत के 
'निणंय के विरुद्ध अपील को सुनवाई करने का अधिकार उसे प्राप्त था । उच्च न्यायालय 
के निणुय के विरुद्ध भी इसमें अपीलें दायर की जा सकती थीं। यदि उच्च न्यायालय 
fadt विधि सम्बन्धी प्रश्‍न के विवादग्रस्त होने का प्रमाणपत्र दे । 


संघ न्यायालय में अपील दायर करने की व्यवस्था के कारण प्रिवी काउन्सिल 
सें ग्रपील दायर करने की व्यवस्था कोई प्रचन नहीं बनों। केवल उन मामलों में, 
जिसमें विधि का set विवादग्रस्त रहता था, संघ न्यायालय में atte दायर की 
जाती थी । प्रन्य दूसरे मामलों में पुरानो व्यवस्था ही लागू थी भोर प्रिवी का ठस्सिल' 
में पहले के ही समान परपीले दायर की जाती थो i 


संधोय ब्यवस्थापिका को ag प्रधिकार प्राप्त या कि बहु संघ स्मायालय के स्याया- 
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घिंकार को थोड़ा बहुत बढ़ा दे भ्रोर उस सीमा तक (King in Council) 
की प्रदालत में अपील दायर करने के ग्रधिकारो पर रोक लगा दे । 

संघ न्यायालय के निर्णाम के विरुद्ध प्रियो काउन्सिल को त्याय कमेटी के समक्ष 
निम्नलिखित प्रवस्थाभों में भ्रपोल दायर की जा सकती थी । 


(क) संघ व्यायालय के द्वारा मोलिक रूप से किये गये मुकदर्मे में उसके निर्णय 


के विरुद्ध, 

(ख) भन्य दूसरे मामलों में संघ न्यायालय प्रथवा His Majesty in 
Council के द्वारा far छूट प्रदान किये जाने पर | 

संघ न्यायालय भधिनियम, १६४८ के प्रनुसार संघ न्पायालय के भ्रपील संबन्धी 
झधिकार बढ़ा दिये गये wu भधिनियम के onic उच्च न्यायालय के निणुय के 
विरुद्ध संघ न्यायालय में निम्नलिखित नियमों के भनुसार भ्रपोलें दायर की जा 
सकती थीं-- 

(क) धारा ३ के भनुसार संघ न्यायालय में. किसी भी निणंय के विपद्ध भ्रपील 
दायर की जा सकती थी i 

(ख) जहाँ संघ न्यायालय ने विशेष छूट दे दी हो । 

(ग) ऐसे किसी निणुय के विरुद्ध His Majesty की waaa में झपील 
दायर नहीं की जा सकती थी यदि उसे विज्लेष छूट न प्राप्त हो गई हो । 

(ब) धारा ७ के धनुसार वह प्रधिनियम His Majesty को भदालत में पहले 
से दायर मुकदमों पर लागू नहीं होता । 

सन्‌ १६४८.के प्रधिनियम ने पूरी तोर से प्रिवी काउन्सिल d भ्रपील को 
व्यवस्था को समाप्त नहों किया। फोजदारो के सम्बन्ध में पील की व्यवस्था वैसी 
ही रहो । 

सन्‌ १९४९ में प्रिवी काउन्सिल के क्षेत्राधिकार की समासि-प्रिवी काउन्सिल 
के अपील सम्बन्धो अधिकार को २४ सितम्बर, १६४६ में The Abolition of 
Privy Council Jurisdiction Act, 1949, के द्वारा समाप्त कर दिया गया | यह 


झधिनियम वस्तुतः १० भ्रकटूवर, १६४६ से प्रमाबित gar था । प्रियो काउन्सिल ने ` 


wat समक्ष पेश किये गये बकाया भुकदमों में fua प्रदान किया p p संघ न्यायालय 
को वही प्रधिकार प्राप्त हुए । 


प्रिवी काउन्सिल की समालोचना 


पिवी काउन्सिल ने न्याय के ऊँचे स्तर को बनाये रखने, पक्षपातहीन निर्णय 
प्रदा म करने की, एवं विधि के सम्बन्ध में उच्च विचारों भौर भावों के बनाये रखने में 
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` सदैव जागरूकता प्रदर्शित की । इसने भारत भोर gate के मध्य एक सम्बन्ध की 
सृष्टि भी को-इसके कारण इस देश को HT विधि के भाषारझूत सिद्धान्त प्राप्त हुये 
जो प्रनेकों भारतीय प्रधिनियमों के भाषार È i जैन ने इस विषय पर अपने विचार 
प्रकट करते हुए लिखा है 

“In the days when the confusion in the field of substantive 
law was great, and the legislative activity practically negligible, 
the Privy Council ascertained the land, settled them, moulded 
and shaped them. The Judicial Committee came to be looked 
upon by the Indians with great respect. It's decisions were 
always masterly, and they form cven today the fountain source 
of law in India. The decision of the Privy Council enriched the: 
Indian Jurisprudence in many respects. It rendered notable 
judgments in the field of the statute law and personal laws. 
It contributed much to the evolution of the commercial law 
in India. Its interference in the criminal sphere was very bene- 
volent. Though interfered very rarely and only under special 
circumstances, yet whenever it did, it upheld the principle of 
natural justice and fostered the administration of impartial 
justice." 


श्रीं के० qro मुन्शी ने निम्नलिखित शब्दों में अपने विवार प्रकट किये हैं-- 


` «The British Parliament and the Privy Council are the two 
great institutions which the Anglo-Saxon race has given to 
mankind. The Privy Council during ‘the last few centuries 
has not only laid down law, but co-ordinated the concept of 
rights and obligations throughout all the Dominions and Colonies 
ia the British Commonwealth.........It has been a great unifying 
force and for us, Indians, it became the instrument and embodi- 
. ment of the rule of law, a concept on which alone. we have 
based the democratic institutions which we have set up in our 
constitutions, On the 26th of January our Supreme Court 
“will come into existence and it will join the family of Democratic 
world of which the Privy Council is the oldest and perhaps the 
greatest. It can only hope and trust that though we part with 
Eriyy Council our Supreme Court will carry forward the tradi- 
tions of the Privy Council, traditions which involve that judicial 
detachment, that unflinching integrity, that subordination of 
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-everything to the rule of Jaw and that conscientious regard for 
the rights and for justice not only between subjects and subjects 
but also between the State and the subjects. Andno higher tribute 
-can be paid to the Privy Council than my hope that our Supreme 
Court may be given the strength to maintain the traditions of 
fearless justice which have prevailed in this country as a result of 
he Supremacy of the Privy Council." 


डा० टेकचन्द ने प्रिवी काउन्सिल के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा-- 


“During this period I may say, the Privy Council has been 
‘a great unifying force in the Judicial administration of this 
-country, and 1 would like.........to express our high appreciation 
of the work which it did. At a time when there were no Indian 
Judges in the High Courts, and when the number of Indian 
Lawyers was very limited, the Privy Council unravelled 
‘the mysteries of Hindu Law, it enunciated the principles of 
Mohammadan Law, and formulated with clarity the customs 
"which were prevalent in this country. Their Lordships of the 
Privy Council have from time to time elucidated the various 
Indian laws with absolutely detached mind they have laid down 
the principles on which the Judicial administration of the 
‘country was based. No doubts there have been lapses and 
mistakes occasionally, but, on the whole the Privy Council has 
been great unifying factor and on many occasions has reminded 
‘the courts of the country of those and fundamental principles 
-of law on which the administration of Justice in Criminal matters 
-is based.’ 


प्रिवी काउन्सिल के न्यायाधिकार के दोष 


प्रिवी काउन्सिल में भ्रपील दायर करते at प्रणाली में निम्नलिखित ate 
“दोष थे :-- 


t. frd काउन्सिल की न्याय परिषद्‌ भारत से अत्यधिक दूरी पर थी भोर 
“यहाँ की परिस्थितियों से भली-माँति भ्रवगत न हो पाती थी । फलस्वरूप इस झदालत 
में प्रपील दायर करना प्रत्यधिक खर्चीला एवं अमसाध्य था। साथ हो साथ वहाँ से 
ज्याय के पारित होने में भ्रत्यधिक समय भी लग जाता था | 
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२. प्रिवी काउन्सिल को न्याय परिषद्‌ के समो सदस्य प्रंग्रेज थे । वे भारतीय 
रीति-रिवाजों से भ्रपरिचित थे 1 

३. एक भावात्मक दोष यह भी कहा जा सकता है कि fe काउन्सिल में 
झपील की प्रणाली सारतीयों की दासता को प्रतीक थी । * 

२६ जनवरी, १६५० को सर्वोच्च न्यायालय को स्थापना के. साथ हो साथ 
सारत आर frat काउन्सिल का सम्बन्ध समाप्त हो गया । प्रिवी काउन्सिल प्रौर संघ 
न्यायालय के हारा सम्पन्न किये जाने वाले सभी कार्यों का उत्तरदायित्व सर्वोच्चः 
न्यायालय (Supreme Court) को दे दिया गया । 
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सर्वोच्च न्यायालय 


set ५७--भारत स्थित सर्वोच्च न्यायालय के दीवानी site फोजदारी सम्बन्धी 
च्यायाधिकार की स्पष्ट विवेचना कीजिये ? 

0. 57. What isthe Givil and Criminal Jurisdiction of the 
existing Supreme Court of India ? 

उत्तर--भारतीय संविधान ने भारत के उच्चतय न्यायालय की हैसियत से 
सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) की स्थापना की व्यवस्था को है। इसके 
अधिकार, भ्रपील सम्बन्धी न्यायाधिकार एवं संविषान की प्रतिपालकता सन्‌ १६३४ के 
* Federal Court of India के, तुल्य हवी हैं । ‘Report of the Joint Parliamen- 
tary Committee on Indian Reforms, Vol 1, Part 1? में स्पष्ट लिखा 
है कि-- 

«A Federal Court is an essential element in Federal Consti- 
tution. It is at once the interpreter and guardian of the Constitu- 
tion, and a tribunal for the determination of disputes between 
the Constitution units of the Federation.” 

भारत के सर्वोच्च न्यायालय को केन्द्र ओर राज्य के बीच एवं राज्य भोर राज्य 
के मध्य उठने वाले उचित विवादों में निणय के लिए न्याय सम्बत्ती मौलिक एका- 
घिकार प्राप्त हैं। भारत को यह भ्रन्तिम भ्रपीलीय न्यायाधिकरण है। संविधान फे 
प्रतिपालक को दैसिगत से aq प्रशासन के कार्यों को प्रसंवेधानिक घोषित कर सकती है । 


सर्वोच्च न्यायालय का संगठन C 
सर्वोच्च न्यायालय के सदस्य मुख्य न्यायाधीश एवं wer सात न्यायाधीश होते 
हैं । व्यवस्थापिका इनकी सदस्य-संख्या बढ़ा सकती हैं। सर्वोच्च न्यायालय का प्रत्मेक 


न्यायाधीश राष्ट्रपति की agate से नियुक्त होता है। राष्ट्रपति उसे नियुक्त करने में 
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधोक्षों की थवा अत्य उच्च-त्यायालय के न्यायाधीक्षों से 
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परामश कर सकता है | ६५ वर्ष की अवस्था तक वे पदावस्थित रह सकते हैं। सर्वोच्च 
न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने के लिये किसी उच्च न्यायालय के 
न्यायाधीश पद पर कम से कम पाँच वर्ष तक झथवा दस वपं तक एडवोकेट रहना 
झ्रावदयक है | इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति की राय में प्रसिद्ध विधिवेत्ता 
हो तो उसकी नियुक्ति को जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीदा को भारत 
का नागरिक होना झावदयक है। दुराचरण अथवा अक्षमता के लिए सिद्धदोष हो जाने 
पर राष्ट्रपति को प्राज्ञा द्वारा व्यवस्थापिका के प्रत्येक सदन में इस सम्बन्ध में वक्तव्य 
के पदचात्‌ वह पदच्युत किया जा सकता है । 
सर्वोच्च न्यायालय को निम्नलिखित बातों में न्यायाधिकार प्राप्त हैं-- 


१. मौलिक प्रधिकार---केन्द्र शोर राज्यों प्रथवा राज्यों एवं धन्य राज्यों के बीच 
उठने वाले विवादों में सर्वोच्च न्यायालय को मोलिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। सर्वोच्च 
न्यायालय को मंत्रियों और राजदूतों. के मामलों में किसी प्रकार का विशेषाधिकार प्राप्त 
नहीं हैं। श्री बासू ने WITT Constitution of India में लिखा है-- 

‘It is not a Court of ordinary original jurisdiction in all 
matters and between all parties." 

२. अपील सस्वन्यी क्षेत्राधिकार--दीवाती क्षेत्र में सर्वोच्च न्यायालय का 
अधिकार--दोवानी भोर फोजदारी के मामलों में उच्च-त्यायालय के निणांय के विरुद्ध 


भ्रपील सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है यदि उच्च-न्यायालय के किसो « 


विधि सम्बन्धी प्रश्‍न के भ्रस्तग्रॅस्त होने का प्रमाण-पत्र दे देता है। यदि उच्च-न्यायालय 
ऐसा प्रमाण-पत्र देने से इन्कार करता है तब सर्वोच्च न्यायालय इस अ्रपील में उस 
समय विशेष छूट दे सकती है, जब वह संविधान सम्बन्धी किसो विधि के wer के 
विवादग्रस्त होने के सम्बन्ध में सन्तुष्ट हो जाती है। 

दीवानी के मुकदमों में उच्च-त्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील दायर की 
जा सकती है यदि उच्च-न्यायालय उस मामले में बीस हजार रुपये या इससे भधिक 
Wer की सम्पत्ति के विवादग्रस्त होने का प्रमाण-पत्र दे दे | 

जहाँ उपयुक्त card नहीं रहती हैं वहाँ यदि उच्च-न्यायालय उस ie की 
योग्यता का प्रमाण-पत्र दे दे, तब सर्वोच्च-स्यायालय में अपील दायर की जा सकती थी l 

३. फौजदारी के मामलो में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार--फोजदारी के 
मुकदर्मो में उच्च-न्यायालय के fre के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में भ्रपील दायर 
की जा सकती है, यदि-- , 

(१) उच्च न्यायालय ने किसी निम्त अदालत द्वारा छोड दिये षाने से 
सस्त्रन्षित झाला को रद करके मृत्यु-दंड दे fear हो। 
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(२) किसी उच्च न्यायालय ने किसी भ्रधीनस्य न्यायालय से मुकदर्मे की सुनवाई 
रोककर मुकदमा भ्रपने यहाँ मेगा लिया हो site उस पर मृत्यु-दंड दे दिया हो । 
(३) यदि उच्च न्यायालय मुकदमे को प्रामाणिकता का प्रमाण-पत्र देता हो । 
"अपील के सम्बन्ध में विशेष ge’ (Special Leave to Appeal)— 
उपग्रु क्त प्रपील सम्बन्धी भ्रधिकारों के साय ही साथ संविधान को घारा १३६ के 
sada सर्वोच्च न्यायालय को अपील के लिये विशेष छूट देने का धिकार भी प्रदान 
किया गया द्वै । इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय को अपील के सम्बन्ध में प्रिवी काउन्सिल 
से ufan भ्रधिकार प्रदान किये गये हैं। 
परामर्श सम्बन्धी न्यायाधिकार--राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से विधि के 
किसी ऐसे प्रश्‍न पर, नो जनता के लिये महत्वपुणं हो, राय लेने का अधिकार प्रात È t 


अन्य नियम 


(य) ग्रमिलेख-त्यायालय (Court of Record )---सर्वोच्च न्यायालय 
अभिलेख न्यायालय की हैसियत से भी काये करता है (घारा १२९) | 

(र) संबिधात की ध्यास्या--संविधान के किसी नियम की व्याख्या के सम्बन्ध 
में अथवा सलाह के समय सर्वोच्च न्यायालय के कम से कम पाँच न्यायाषीक्षों «wr 
उपस्थिति झवए्यक है 1 

(ल) सर्वोच्च न्यायालय फे द्वारा घोषित बिषि--सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 
घोषित विधि को सभी अधीनस्थ wered मान्यता प्रदान करने के लिये वाध्य थीं। 
किशोरी लाल बनाम देवी प्रसाद नामक मुकदमे में यह निश्‍चय किया गया कि 

‘It is ratio decidendi of a Supreme Court Judgment which is 

adsolutely binding on all subordinate courts. Other dicta, though- 
entitled to great respect, is not absolutely binding.” सर्वोच्च न्यायालय 
wat न्याय से बंधा नहीं था झर भ्रपने निणाय को बदल सकने के लिये सक्षम था । 
यह भधिकार faüw तोर पर संवैधानिक प्रन पर समझा जाता था p परन्तु जब तक 
इस झदालत को भ्रपता पुवं निर्णय बहुत ही wh नहीं प्रतीतं होता था वह भपने 
निर्णय को नहीं बदलती थी । बिहार स्टेट बनाम अब्दुल मथीद (१६५४) qwe 
सी० झार० ७८६ में निम्नलिखित राय प्रकट की गई-- 


©The Supreme Court itself is not bound to follow Privy 


Gouncil decision which were overruled by the Privy Council.” 

सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा wu निणांय पर पुनविलोकन--कुछ caret में 
सर्वोच्च न्यायालय भ्रपने निणंयो पर पुनविलोकन कर सकता है। पुनविलोकन निम्त- 
fafaa तीन कारणों से किया जा सकता t— 
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१--किसी महत्वपूर्ण और नये साक्ष्य की खोज में । 

२ - स्पष्ट प्रकट हो जाने वाली भूल पर, Hic 

३--अरन्य किसी उपर्युक्त कारणवश । 

समादेश (Writs) जारी करने का भ्रधिकार - संविधान की घारा ३२ (१) 
के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय को समादेश जारी करने का भधिकार है। इस प्रकार 
जारी किये जाने वाले समादेश (Habeas Corpus, Mandamus, Prohi- 
bition, Quo Wurranto att Certiorari है | ये समादेश भ्रधिकतर मूल 
अधिकारों की रक्षा में जारी किये जाते हैं | समादेश जारी करने का भ्रधिकार संसद 
दारा विनियमित & i 

गौण प्रविकार (Ancillary powers)—daa, विधि के द्वारा ऐसे 
गोण प्रविकार प्रदान कर सकती थी जिन्हें वह अदालत के लिये भ्रावश्यक सममतो 
हो । दर्ड प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code) की धारा 
५२७ ने किसी फॉजदारी के मुकदमें को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय 
में भेअने का प्रधिफार दिया है। यह उसी दक्षा में किया जाता है जब सर्वोच 
न्यायालय भ्रनुमव करता है कि इस घारा के भ्रन्तर्गत प्राज्ञा पारित करना न्याय के 
हित में प्रावश्यक है । 


सर्वोच्च न्यायालय की प्राज्ञाप्रों मर-निर्णयों की कार्यान्विति--संसद सर्वोच 

न्यायालय के निर्णायों site errem को विधि द्वारा लागू करवा सकती है । इस संबंध 

` में किसी निश्‍चित नियम के बनने के पूर्व ये निर्णय राष्ट्रपति के द्वारा घोषित नियमों 

के द्वारा कार्यान्वित किये जाते हैं । सर्वोच्च न्यायालय को कुछ पूर्णाषिकार भी प्राप्त 
थे । ग्रभिकार ga विशेष प्रक्रियाओं से सम्बन्धित थे 1 


न्यायालय के नियम यादि 


सर्वोच्च न्यायालय को नियमों के बनाने का भ्रविकार भी प्रात था । इन 
नियमों को राष्ट्रपति की स्वोकृति के पश्यात्‌ fre मान्यता प्राप्त हो जाती थी । 
सर्वोच्च न्यायालय की भ्रस्तनिहित शक्तिमाँ सर्वोच्च न्यायालय नियम के प्रार्डर (XLV) 
में संग्रहीत हैं सर्वोच्च न्यायालय किसी मुकदमें को सुनवाई के लिये स्यायाधीद्यो की 
कम से कम संख्पा निर्धारित कर सकता है। उसे केवल एक (Single) न्यायाधीश 
भौर Division Courts के न्यापात्रोशों के प्रशिहारों की व्यवस्था का भो पषि- 
फार है । इसके निर्णय खुलो प्रदालत में घोषित किये जाते हैं | 

१२ 
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प्रश्‍न (८--भारतीम उच्च न्यायालयों की स्थापना के कारणों का वर्णन 
कीजिए | 

९. 58, Trace the history and causes which led to the 
establishment of the Indian High Courts ? 

उत्तर--बंगाल, मद्रास भौर बम्बई के तीन प्रेसीडेन्सी 'टाउनों में प्रशासनार्थ 
दुहरी न्याम प्रणाली का प्रचलन था | एक TATE, झौर दूसरी कम्पनी की अदालत 
थी । सर्वोच्च न्यायालय सम्राट की अदालत थी प्रौर सदर निजामत प्रदालत भौर सदर 
दीवानी भ्रदालत कम्पनी की अदालत थी। प्रेसीडेसी के निवासियों के लिए इस 
प्रकार की दुहरी न्याय प्रशासन व्यवस्था सुविधाजनक नहीं थी । उनमें भापस में 
प्रकसर इन्द्र होने लगता था । सर्वो न्यायालय प्रेसीडेसी टाउन की सीमा के अन्तर्गत 
मौलिक स्पायाधिकार रखता था । प्रेसीडेंसी से बाहर के निवासी सर्वोच्च न्यायालय की 
त्यायाधिकार परिधि के अन्दर नहीं आते थे । उनके ऊपर कम्पनी का अधिकार था | 
मोफस्सिल क्षेत्र में प्रशासन के लिये संधोधित प्रणाली कम्पनी ने लागू की थी । कहीं- 
कहां इन क्षेत्रों के मुकदमों की सुनवाई भी सर्वोच भ्रदालत में होती थी । प्रतः लोगों 
पर ही भ्रदालतों घ्रौर दो संहिताथरों के अनुसार प्रशासन किया जा रहा AT | फलस्वरूप 
परस्पर विरोधी न्याय पारित होने लगे । सर्वोच्च न्यायालय भ्रौर कम्पनी की भ्रदालत 
द्वारा प्रपनाई गई प्रशालियाँ भी परस्पर भिन्न-भिन्न थीं । इस अन्तर को दूर करने 
प्रौर इसे एकसम करने के उद्देश्य से दीवानी प्रक्रिया संहिता भौर फोजदारी प्रक्रिया 
संहिता की रचना की गयी | उस एक समता को लाने के लिए एक सक्षम भ्रदालत की 
झावश्यकता भनुभव की गई । इसके फलस्वरूप उच्च न्यायालय (High Court) 
को जन्म मिला | 


aq १८५७ के विद्रोह के परिणामस्वरूप ईस्ट इण्डिया कम्पनी समाप्त कर 
दी गई भौर ag १८५५ में देश में ore की सरकार स्थापित की गयी । इस प्रकार 
देश में स्थित दुरी प्रशासन संस्थाप्रों का ग्रस्त हो गया | 

weed: सतु १८६१ में ब्रिटिश पालियामेन्ट ने भारतीय उच्च न्यायालय afir- 

नियम पारित किया । इसके अन्तर्गत प्रेसीडेंसी टाउन में स्थित सर्वो न्यायालय भौर 
सदर झदालतें समाप्त कर दी गई ux इनके स्थान पर उच्च त्यायालयो की स्थापनायें 
की गईं । भारतीय उच्च स्यायालय प्रधिनियम के अन्तर्गत सञ्जाट्‌ के एक स्वपत्र 
(Letters Patent) द्वारा प्रत्येक प्रेसीडेंसी टाउन (बंगाल, बम्बई भौर मद्रास) में 
सदर निजामत प्रदालत, सदर दीवानी भ्रदालत झौर सर्वोच्च न्यायालय को समाप्त करने 
की एवं उच्च न्यायालयों की स्थापना को व्यवाथा को गयी | परिणामस्वरूप सन्‌ १८६२. 
का राजलेख पारित हुमा जिसके धन्तर्गत बंगाल में ww न्यायालय की स्थापना हुई । 
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सन्‌ १८६५ के राजलेख के भ्रन्वर्गत मद्रास भ्रौर बम्बई में उच्च न्यायालय की स्थापना 
हुई | aoe ने एकस्व पत्र (Letters Patent) के द्वारा aq १८६६ में उत्तरी- 
पश्चिमी प्रान्तों के लिये भ्रागरा में उच्च न्यायालय की स्थापना की जो सतु १८७५ में 
झागरा से हटाकर इलाहाबाद में स्थापित किया गया । सच १९१२ में पटना में उच्च 
न्यायालय की स्थापना की गई । सन्‌ १९१६ में लाहौर में उच्च स्यायालय की स्थापना 
हुई wie सन्‌ १९३६ में नागपुर में उच्च न्यायालय स्थापित किया गया । 
सारत सरकार अधिनियम १९३५ के अन्तर्गत उच्च न्यायालय--उच्च न्यायालय 
के निर्माण. एवं संगठन को सुनिश्चित स्वरूप देने के लिये भारत सरकार भ्रधिनियम' 
१९३५ के werde कुछ नियमों की व्यवस्था की गई | इसके नुसार 
(य) न्यायाधीशों का कार्य-काल - भ्यायाधीशों का कार्य-काल सञ्राद्‌ (His 
Majesty) की इच्छा (Pleasure) पर निर्भर था । यह बात सत्‌;१६१५ के प्रधि- 
नियम द्वारा पुनः दोहराई गई । इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि उस समय तक 
. न्यायसंस्थाओं को पूर्ण स्वतंत्रता न प्राप्त हो सकी थी। परन्तु इस सम्बन्ध में wq 
१६३५ के अधिनियम के पश्चात्‌ कुछ सुविधायें प्राप्त हो गई । इस प्रधिनियम के भनु- 
सार न्यायाधीश साठ वर्ष की अवस्था तक अपने पद पर भ्रवस्थित रह सकता था | 
परन्तु वह His Majesty के द्वारा निम्नलिखित अवस्थाभनों में पदच्युत किया जा 
सकता था :--- 
(१) दुर्व्यवहार wer मानसिक या शारीरिक भ्रस्वस्थता के आधार पर । 
(२) यदि प्रिवी काउन्सिल के निर्देशन पर उसको न्याय समिति (Judicial 
ea) भ्रपना निर्णय उस न्पायाधीश को कार्य भार से मुक्त करने के लिये 
i 
(र) सिबिल नौकरों और बैरिस्टरों की निश्चित संख्या कौ सभाप्ति--भारतीय 
उच्च न्यायालय भ्रधिनियम १८६१ के भ्रनुसार एक तिहाई बेरिस्टर Antal भौर 
एक तिहाई सिविल afte करने वाले ama (Civil Service Judges) 
को मिलाकर हाईकोर्ट का गठन होता था। यही नियम सतु १९१५ Po के भारत 
सरकार भ्रधिनियम में फिर से दोहराया HDI परन्तु भारत सरकार भ्रधिनियम 
१९३५ के द्वारा यह नियम समाप्त कर दिया गया । परन्तु सत १९६५ के झधिनियम 
S पश्चात्‌ सी सिविल संविस करने वालों की नियुक्ति उ र 
SN ५ Fd त्यायालय के न्यायाधीदा- 
पद पर की जाती रही । 


र? शसि करने बाल ger याची पद पर-भारदीय उच न्यायालय 
-  पिनियम, १८६१ के vada वैरिस्टर सदैव उच्च ENS gerere 
T पर नियुक्त किये जाते इहे थे । STET ने qrii- 
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केट को भी मुख्य स्थायाधीश के पद र नियुक्त किये जाने की छुट प्रदान कर दी । 
भारतं राला १९३९ ने वर्तमान नियमों को समाप्त कर दिया | इसके 
agate सिविल सर्विस करने वाला मी इस पद पंर नियुक्त किया जा-सकतां था। 


(ब) उच्च न्यायालय के केत्राधिकार से ust सम्बन्धी grant का 
प्रपचर्लन--^८६०£ Settlement test के wada कलकत्ता स्थित सर्वोच्च 
स्पायालय के न्यायाधिकार क्षेत्र से सभी राजस्व सम्बन्धी मुकदमों को भ्रलग कर दिया 
गया । सर्वोच्च न्यायालय के संविधान में भी इसी प्रकार की रोक लगाई गई थी । 
भारतीय sa न्यायालय भधिनियम १८६१ ने विशेष तौर से ऐसे प्रतिबन्धों को कोई 
स्थान नहीं दिया था । भारत सरकार प्रधिनियम १९३५ के भ्रन्तर्गत पुरानी प्रणाली 
पुनः प्रचलित कर दी गई | उक्त भ्रधिनियम की धारा २२६ के अनुसार उच्च न्यायालय 
को राजस्व से सम्बन्धित किसी मामले में मौलिक क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं थे। 

(स) प्रान्तीय सरकार के प्रशासन के अन्तर्गत उच्च न्यायालय--मारत सरकार 
प्रधिनियम १९३५ के प्रनुसार उच्च न्यायालय प्रान्तीय सरकार के प्रशासन के भन्तर्गत 
था । उच्च त्यायालय के समस्त व्यय की पूर्ति प्रान्तीय सरकार करती थी । राज्यपाल 
उच्च स्यामालय के व्यय का एक भनुमानित लेखा तैयार करता था । प्रान्तीय व्यवस्या- 
पिका को इस भनुमानित व्यय में कटौती करने का कोई प्रधिकार प्राप्त नहीं था । 

प्रशत Xe - वर्तमान उच्च-स्यायालयों पर टिप्पणी लिखिये। यह भी लिखिये कि 
भारतीय संविधान के प्रस्तर्गत उनके द्वारा किन क्षक्तियों का प्रयोग किया जाता है? 

उत्तर--तबीत संविधान के भ्रन्तर्गत उच्च न्यायालय--भारत संघ को म्र, ब 
झौर स भागों में विभाजित कर दिया गया है । इसके प्रतिरिक्त कुछ राज्य केन्द्र से 
प्रनुक्षासित होते हैं । भ्र भौर ब सूची के राज्यों के लिये अलग-प्रलग उच्च-न्यायालयों 
की व्यवस्था की गई है । 'स' सूची के कुछ राज्यों में न्याय कमिदनरों के न्यायालय जो 
उच्च-स्यायालय के स्तर के माने जाते हैं, की व्यवस्था की गई है । जबकि ‘a’ सूची के 
कुछ राज्यों जैसे दिल्ली ate कुर्ग में उच्च-त्यायालय की ही व्यवस्था है । 

उच्च-न्यायालय का संगठन--प्रत्येक उख-स्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश 
पौर wer न्‍्यायाघीण, जैसी प्रावश्यकता समयानुसार राष्ट्रपति भ्रनुमव करता है, 
नियुक्त करता है । राष्ट्रपति भ्रपने हस्ताक्षर भौर मुद्र से प्रधिपत्र द्वारा न्यायाधीदय 
की नियुक्ति करता है । परन्तु इस प्रकार नियुक्त न्यायाधीशों की Perse न्यायालय 
& लिये समय-समय पर निश्चित संख्या से भ्रषिक नहीं हो सकती 1 


न्यायाधीश को नियुक्ति-राष्ट्रपति न्यायाधीश की नियुक्ति के लिये भारत के 
LM न्यायाधील एवं दृ मृ हाज्यपाल से परामर्ण लेकर शपने हस्ताक्षर भौर मुहर 
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से एक अधिपत्र जारो करता है | वह इस पद पर. साठ वर्ष को मवस्था हो जाने 
तक बना रहता है । 


न्यायाघोशच राष्ट्रपति के नाम म्रपने हस्ताक्षर से त्यागपत्र मेज सकता है। 
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधोश के समान हो वह राष्ट्रपति द्वारा पदच्युत भो किया जा 
सकता है । 


इस पद पर विभूषित होने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिये । 
इसके साथ ही साथ उसको न्याय-कार्य के लिये दस वर्ष तक पदावस्थित होना प्रावश्यक 
है । aaar वह दस वर्ष तक किसी राज्य के उच्च-त्यायालय का एडवोकेट रहा हो । 


किसो पद पर विभूषित होने के पूर्व strate राज्यपाल के समक्ष शपथ ग्रहण 
qure 


उच्च-न्यायालय का न्पायाधोश्च अपने पद पर तिग्रुक होने के पश्वात्‌ संविधान 
के aata मारत के सोमा-क्षेत्र में स्थित किपती मो न्यायालय में वकालत कर सकते 
के लिये अधिकृत नहीं है । 


राष्ट्रपति मुख्य न्यायाषोश को राय से किसो त्यायांधीद्य का एक उच्च-स्यायालय 
से दुसरे उच्च-न्यायालय को स्थानांतरण कर सकता है । Tate अपनो मासिक 
वृत्ति के साथ हो साथ राष्ट्रपति द्वारा निश्चित प्रंतिकर एवं भत्ता लेने के लिये भो 
ufsa है । 
उच्च-न्यायालय का क्षेत्राधकार--भारतीय संविधान की धारा २२५ के 
लागू होने के बा द, जब तक कि संसद द्वारा परिवर्तन न किया जाय, उच्च-न्यायालग 
पूर्व निश्चित सभी प्रधिकारों एवं न्यायाधिकार क्षेत्र का उपभोग करता है। यह धारा 
उच्च-न्यायात्षय को कोई ऐसा प्रधिकार नहों प्रदान करतो है जो उसे संविषान लागू 
होने के दिन न प्राप्त रहे हों । घारा २२५ इस प्रकार है-- 


‘Subject to the provisions of the Constitution and to the 
Provisions of any law of the appropriate Legislature made by 
virtue of powers, conferred on that Legislature, by this Constitution 
the jurisdiction of and the administered in any existing High 
Court, aud the respective powers of the Judges thererof in relation 
to the administration of justice in ‘the court, including any power 
to make rules of court and to regulate the sittings of the court 
and of members thereof sitting along orin Division Courts shall 


be the same as immediately before the commencement of this 
Constitution.” 
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भारत सरकार भ्रधिनियम १९३६ की घारा २१२ के भ्रन्तगंत यह निर्देश 
किया गया था कि भ्रिवी काउन्सिल के निर्णयों को उच्च-न्यायालय मान्यता प्रदान करने 
के लिये बाध्य थेः। भारत सरकार भरधिनियम १६३५ को धारा २२६ (१) के अन्तर्गत 
किसी भी माल से सम्बन्धित मुकदमें में उच्च-न्यायालय. को मौलिक प्रधिकार प्रदान 
नहीं किया गया था | परन्तु घारा २२५ के द्वारा यह प्रतिबन्ध समात कर दिया गया | 

समादेश न्यायाधिकार ( Writ Jurisdiction )--संविषान की धारा 
२२६ के भ्रस्तर्गत उच्च न्मायालय को समादेश जारो करने का अधिकार प्राप्त हो गया 
& । अधिनियम २२६ निम्नलिखित है :— 

“Notwithstanding any thing in Art. 32 every High Court 
shall have power, throughout the territories in relation to which it 
exercises jurisdiction, to issue to any person or authority inclu- 
ding ix appropriate cases any Government within those territories, 
directions, orders or writs including writs in the nature of habeas 
corpus,mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari, or 
any of them for the enforcement of any of the rights conferred 
by Part III of the Constitution and for any other purpose." 

इसके भतिरिक्त यहाँ इस बात का भी स्पष्टीकरण कर दिया गया है कि घारा 
३२ के न्तर्गत प्राप्त सर्वोच्च न्यायालय के भ्रधिकार के भ्रपकर्षण के हेतु उच्च न्यायालय 
को समादेश सम्बन्धी प्रधिकार नहीं प्रदान किये गये हैं सर्वोच्च त्यायालय का यह 
यह भधिकार केवल मौलिक भ्रधिकारों की रक्षा तक ही सीमित है, परन्तु उच्च न्यायालय 
मौलिक अधिकार के साथ ही साथ किसी भी अन्य कारणों के लिये भी आदेश जारी 
कर सकता है । इस प्रकार समवर्ती सूची (Concurrent List) में उच्च न्यायालय 
एवं सर्वोच्च स्पायालय--दोनों को मौलिक प्रधिकारों की रक्षा के लिये समादेश जारी 
करने का अधिकार है । संविधान लागू होने के पूर्व बम्बई, कलकत्ता मौर मद्रास के 
उच्च न्यायालयों को केवल दीवानी-त्यायाधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत समादेश जारी करने 
का प्रधिकार था । फौजदारी प्रक्रिया संहिता की धारा ४५ भौर विशिष्ट प्रनुतोष 
प्रधिनियम (Specific Relief Act) में प्रदत्त प्रधिनियमित उपाय (remedy) 
के सम्बंध में मतभेद था । परन्तु भारत के संविधान के अंतर्गत उच्च ल्यायालय को 
तत्सम्बंधी भ्रधिकार प्रदान करके उक्त "कठिनाइयों को समाप्त कर दिया गेया। भव 
व्यवस्था इस प्रकार है - 
(म) समादेक्ष जारो करने का भ्रधिकार केवल प्रेसीडेसी टाउन के उच्च 
न्यायालयों तक ही सीमित नहीं किया गया है वरनु भारत के समी उच्च न्यायालयों को 
प्रदान कर दिया गया है| 
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(र) इस भ्रधिकार के भ्रंतर्गत उच्च न्यांयांलंयों को केवल te परमाधिकार 
way ( English Prerogative Writs ) हो जारी करने का ग्रधिकार 
नहीं है वरन्‌ निर्देशन, WIND भ्रौर प्रादेश, जो स्वभावतः परमाधिकार से ही सम्बंधित 
है, जारो करने का भ्रधिकार भी है । 

(ल) ईन भधिकारों का प्रयोग कंवल मोलिक अधिकारों की रक्षा के लिये ही 
नहीं किया जा सकता है वरत Wer कारणों के पैदा होने पर भी उच्च न्यायालय इसे 
जारी कर सकता है । 

(a) दर्ड प्रक्रिया संहिता की घारा ४६१ प्रोर विशिष्ट agate. 
झधिनियम (Specific Relief Act) की «mq ४५ के कारण उच्च न्यायालय के 
समादेश जारी करने के भ्रधिकार में किसी प्रकार को बाषा नहीं पड़ी । 


देख-साल करने का अ्धिकार--भारतीय संविधान की २७ वीं धारा के भ्रंतर्गत 
उच्च न्यायालय को सैनिक भ्रदालतों को छोड़कर Wer सभी भदालतों की देख-भाल 
का भ्रधिकार प्राप्त है । यह भ्राम अदालतों के लिए नियमों का निर्माण करने के लिए 
सशक्त है । किसी प्रकार के न्याय को पारित करने के स्वरूप को निश्चित करने के 
लिए पौर उन creat को निश्चित करने के लिए जिसके झनुसार रजिस्टर, इन्दराज 
भोर विवरण भ्रादि तैयार किये जाते हैं, उच्च न्यायालय को भ्रधिकार प्राप्त हैं । उच्च 
न्यायालय अधिकारियों, लिपिकों, वकीलों, एडवोकेट एवं wert आदि के शुल्क का 
निर्धारण कर सकती है । ऐसे नियम उस समय लागू किसी भी कातून से प्रसम्बद्ध 
नहीं होने चाहिए । 

संविधान को धारा २२७ के अंतर्गत उच्च न्यायालय को न्याय सम्बन्धी 
एवं प्रपनी सोमा में भवस्मित दूसरी प्रदाल्तों पर प्रशासन सम्बन्धो अधिकार प्राप्त हैं। 
इसी प्रकार उच्च न्यायालयों को न्याय PENA के न्यायिक एवं भ्र्डे-त्मायिक भ्रधिकारों 
को पारित करने की प्रणाली पर नियंत्रण रखने का विशेषाधिकार था। उच्च 
त्यायालय इस बात का ध्यान रखता है कि न्याय मली भाँति झौर वास्तविक रूप से 
पारिव gut है i : 

. इस घारा के भ्रनुसार उच्च न्यायालय उचित मुकदमों में निम्न भ्रदालतों के 
निर्णय को बदल सकता था, परन्तु उच्च न्यायालय को साक्ष्य लेने का भ्रधिकार नहीं 
है भोर वह यह निर्णय नहों प्रदान कर सकता कि साकषयों के ager निम्न अदालत 
का निर्णय न था । इसका मतलब quid संशोधन से नहीं, वरतू न्याय के मूलभूत 
सिद्धांतों के प्रति भ्रवहेलनात्मक दृष्टि को बचाना था 1 

संविधान की व्याख्या का भ्रधिकार--मारतीय संविधान की २६८ वीं धारा 
के परनुसार यदि उच्च स्यायालय को यह विश्वास हो जाय कि किसी भी gu में 
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fate सम्बन्धी प्रश्‍न भ्रस्तर्ग्रस्त है तो वह उस सुकदमें को निस्त भ्रदालतों से मंगा 
सकता है क्योंकि तत्सम्बंधी विधि की स्पष्ट व्याख्या करना ऐसे मुकदमों के निस्तारण 
के लिए भ्रत्यन्त धावश्यक है | 

प्रश्‍न ६०- देश में प्रचलित वर्तमान न्याय-प्रणाली पर संक्षिप्त नोट लिखिये । 

उत्तर--इस समय दीवानी, फौजदारी एवं माल के मुकदमों की सुनवाई के 
लिये भारत में निसनलिखित न्याय प्रणाली प्रचलित है :-- 

(१) भारत का सर्वोच्च न्यायालय--भारत में स्थित सभी न्यायिक संस्थायें 
सर्वोच्च त्यायालय के अन्तर्गत हैं । 

(२. उच्च न्‍्यायालय--अत्येक राज्यों में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई 
है। इसे भारतीय संविधान के भ्रन्तगंत अधिकार प्राप्त हैं । 

ऊपर लिखी गयी दो भ्रदालतो के भ्रतिरिक्त प्रत्येक राज्य में wer सहायक 
ग्रदालतों की स्थापना भी हुई है i 


दीवानी भदालतें 


झ-- (१) feet अवालत (District (1007४)--हन अदालतों का स्थान 
उच्च न्यायालय से नीचे था । इनको स्थापना प्रत्येक जिले में की गई थी । प्रत्येक 
जिले के मौलिक त्यायाधिकरण के लिये गह मुख्य अदालत थी । इसे मुन्सिफ भौर ar 
प्रधोनस्थ न्यायाधिकारियों द्वारा पारित ५००० रुपये तक कौ मालियत के मुकदमों की 
प्रपील सुनने का अधिकार था | ५००० do से भ्रधिक मालियत के युकदमों में भ्रपील 
उच्च न्यायालय में दायर की जाती थी । 

(२) प्रधीनस्थ न्यायाधीशों की झदालतें--जिला अदालतों के बाद भ्रधीनस्थ 
न्यायाधीशों की प्रदालत की व्यवस्था की गई है । प्रत्येक जिले में इनको विभिन्न नामों 
से पुकारा जाता है । बंगाल में इन्हें भ्रधीनस्थ न्यायाघीस की प्रदालत कहा जाता है 
सौर उत्तर प्रदेश में दीवानी भ्रदालत कहा जाता है। प्रत्येक दीवानी carat को 
दीवानी के सुकदमों को करने का अ्रधिकार प्राप्त है। परन्तु प्रत्येक न्यायालय का 
मालियत सम्बन्धी क्षेत्राधिकार प्रत्येक राज्य के द्वारा अलग-अलग समय में पारित 
` दीवानी अवालत भ्रधिनियभों के प्रनुसार निश्‍चित किया गया है । 


(३ ) सुर्सिफ की झवालत--दीवानी न्याय प्रशासन के क्षेत्र में मुंसिफ की 
प्रदालत सबसे पहली भ्रदालत है । यह विभिन्न राज्यों में विभिन्न नामों से जानी जाती 
& । इन अदालतों को विभिन्न राज्यों में १००० से ५००० रुपये तक की मालियत के 
मुकदमों की सुनवाई का भ्रधिकार प्राप्त है 1 
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(a) agaa त्यायालय-- (Small Cause Courts)—suwer, बम्बई 
और. मद्रास में स्थित प्रेसीडेंसी टाउन में दीवानी न्याय प्रशासन के लिये विभिन्न 
प्रणाली प्रचलित है। इन स्यायालयों को २००० रुपये तक की मालियत के दीवानी मुकदमों 
की सुनवाई का भ्रषिकार है । परन्तु प्रंसीडेंसी लघुवाद न्यायालय प्रधिनियम, १८८२ 
की २० वीं धारा इस नियम का भ्रपवाद है जिसके भनुसार यदि दोनों पक्ष भ्रपनी 
लिखित सहमति दे देते हैं तव भ्रदालत २००० रुपये से भी अधिक मालियत के मुकदमों 
की भी सुनवाई कर सकती है । यह अदालत दीवानी के सभी मुकदमों की सुनवाई 
नहीं कर सकती थी । माल झचल सम्पत्ति का विभाजन, शादी श्रादि से सम्बन्धित 
. कतिपय मुकदमें इसके न्यायाधिकरण से उन्मुक्त थे । ये aa उच्च न्यामालय के 
निरीक्षण में प्रपना कार्य करती हैं। प्रेसीडेसी टाउन में स्थित उच्च न्यायालय के 
एकस्व पत्र के खंड १२ के अनुसार उच्च न्यायालय को १००० रुपये से कम मालियत 
के मुकदमों में न्याय पारित करने का भ्रधिकार नहीं है । परन्तु जहाँ २००० रुपये की 
मालियत का प्रश्‍न हो उच्च न्यायालय भ्रौर लघुवाद न्यायालय--दोनों को निर्णय प्रदान 
करने का भ्रधिकार है । परन्तु प्रचलित प्रणाली के भ्रनुसार ऐसे umwui को लघुवाद 
न्यायालयों में ही दायर करना चाहिये, उच्च न्यायालय में नहीं | 


कुछ राज्यों में प्रान्तीय लघुवाद न्यायालयों की भो स्थापना की गई है । स्था- 
नीय सरकार के निर्देशानुसार इन प्रदालतों को ५० रुपये से १००० रुपये तक की 
मालियत के मुकदमों में निर्णय प्रदान करने का भ्रधिकार है । इन पर जिला भ्रदालत 
का प्रशासनिक नियंत्रण रहता है । इन मरदालतों का निर्णय .प्रन्तिम होता है परन्तु 
उच्च न्यायालय के द्वारा इन पर पुनविचार (Revision) किया जा सकता है । 


इन लघुवाद न्यायालयों के प्रतिरिक्त छोटे-छोटे मुकदमों में निर्णय प्रदान करने 
के लिये छोटी eredi की स्थापना को गई D भारतीय संविधान की घारा ४० के 
्र्तर्गत ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रायोजन किया गया है । इसी घारा के अन्तर्गत 
ग्राम पंचायत की स्थापना कौ गई है भ्रोर इसी घारा के अन्तर्गत उन्हें न्याय सम्बन्धी 
प्रधिकार भो प्राप्त हैं । दीवानी मुकदमों के सम्बन्ध में पंचायत श्रदालतों को निम्न- 
लिखित प्रधिकार प्राप्त हैं :-- 


(प्र) संविदा के कारण उत्पन्न घन भ्रथवा मूल्य सम्बन्धी; 
(ब) चल सम्पत्ति को पुनर्भाप्ति अथवा उसके मूल्य की वसूली सम्बन्धी; 


(स) किसी चल सम्पत्ति को हानि पहुँचाने के कारण क्षति-पूर्ति के लिये चलाये 
गये सुकदमें यदि उसकी मालियत २०० uo भ्रथवा किन्ही विशेष दक्षाओ्रों में yoo रुपये 
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१८६ __ भरतोय विधि के इतिहास ve wer dur ju 


से भ्रधिक न हो, तो पंचायत भ्रदालतों को ऐसे मुकदरमो में निर्णाय प्रदान करने का 
अधिकार प्राप्त है । 


(स) बम्यई भोर sare स्थित नगर दीवानी प्रदालतें--मद्रास नगर दीवानी 


झदालत भ्रधिनियम, १८६२ के भ्रन्वर्गत मद्रास में नगर दीवानी प्रदालतों की स्थापना 
की गई थी। सतू १९४८ में इसी प्रकार की भ्रदालतों को स्थापना बम्बई में की गई । 


पहले मद्रास नगर दीवानी अदालत को २००० रुपये तक की मालियत के मुक- 
दमों अँ निर्णाम प्रदान करने का भ्रधिकार प्राप्त था । कुछ विशेष प्रवसरों पर ५००० 
२० तक की मालियत के मुकदमों को इन्हें निर्णय प्रदान करने का भ्रधिकार प्राप्त 
बा । परन्तु १९४८ से इस भ्रदालत को १०,००० २० तक को मालियत के मुकदमों में 
निर्णय प्रदान करने का भ्रधिकार प्राप्त हो गया । इस भ्रदालत के निर्णाम के विरुद्ध 
उच्च न्यायालय में प्रपील दायर की जा सकती है । बम्बई नगर दीवानी अदालत को 
वही अधिकार प्राप्त है जो मद्रास नगर की दीवानी भ्रदालत को प्राप्त है । स्थानीय 
सरकार के द्वारा मद्रास दीवानी भ्रदालत का क्षेत्राधिकार २५००० xo तक की मालि- 
यत के मुकदमो की सुनवाई तक बढ़ाया जा सकता है। बम्बई नगर प्रदालत के निर्णाय 
के विरुद्ध उच्च न्यायालय में ग्रपोल दायर को जा सकती है। 


फौजदारी भ्रदालत--सर्वोच्च न्यायालय भ्रौर उच्च न्यायालय के अतिरिक्त 
भ्राधुनिक फौजदारी भ्रदालत की स्थापना दरड प्रक्रिया संहिता (Cr, ?, 0.) के 
ग्रनुसार की गई है । मारत में सर्वोच्च न्यायालय को फौजदारी सम्बन्धी उच्चतम 
स्थान प्राप्त है। राज्य में उच्च न्यायालय को उच्चतम स्थान प्राप्त है भौर मजिस्ट्रेट 
की भ्रदालत फौजदारी की निम्नतम प्रदालत समझी जाती है । फौजदारी सम्बन्धी 
भ्रदालतों को निम्नलिखित ढंग से विभाजित किया गया है!--- 
(१) सत्र न्यायालय 
(२) प्रेसीडेसी मजिस्ट्रेट 
(३) मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी 
(४) मजिस्ट्रेट द्वितीय tft 
(४) मजिस्ट्रेट तृतीय शेणी 
प्रेसीडेंसी टाउन के बाहर फौजवारी से सम्बन्धित मुकदमो के लिये निम्न- 
लिखित अवालतें हैं :— 
(3) सत्र न्यायालय 


(२) चिला मजिस्ट्रेट 
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(:) भ्रतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट 

(४) प्रधीनस्थ मजिस्ट्रेट 

(x) विशेष मजिस्ट्रेट 

(६) मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी 

(७) मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी 

(५) मजिस्ट्रेट तृतीय श्रेणी 

(६) मजिस्ट्रेट की वेञ्च . 

विभिन्न फौजदारी प्रदालतों के भ्रधिकार भजिस्ट्रेर तृतीय भेशी--इन्हें छोटे- 
छोटे मनेक मुकदमों में निर्णय प्रदान करने का प्रधिकार प्रात है । अधिक से भ्रषिक 
वे १ माह के लिये कैद का दंड पौर ५० रुपये तक अर्थ-दरड दे सकते हैं। 

मजिस्ट्रेंट faeita श्रेणी --इन्हें ६ माह की कैद मौर ५०० रु० तक भर्थ-दरणड 
से भ्रधिक दरड देने का भ्रधिकार नहीं है । 

सजिस्ट्रेंट प्रथम श्रेणी -इन्हें दो वर्ष के लिये केद ate १००० २० तक का 
भर्थ-वराड देने का भ्रधिकार है । : 

जिला मजिस्ट्रेट wx प्रतिरिक्त जिला सञिस्ट्रं-इन्हें प्रपील सम्बन्धी _ 
अधिकार है । मजिस्ट्रेट ढितोय एवं तृदीय श्रेणी के निर्णाय के विरुद्ध इन्हें atte 
सुनने का भ्रधिकार है । 

—— प्रेसीडेंस्सी मजिस्ट्रेट, प्रतिरिक्त प्रेसीडेन्सी सजिस्ट्रेट भर ger प्रेसीडेन्सी 
सजिस्ट्रेट--इन्हें wer प्रेसीडेंसी में मुकदमों में न्याय पारित करने का प्रधिकार है । 
६ माह से भ्रधिक कैद भौर २००० २० से अधिक भर्थ-दंड पर इनके निर्राय के विरुद्ध 
उच्च न्यायालय में अपील दायर की जा सकती है । 

` सत्र न्यायालय (Sessions (00070--सभी गम्भीर मुकदमों का निर्णय 
सत्र न्यायालय में किया जाता है | एक सत्र स्यायाघोश कोई भी विधि-सम्मत दंड 
प्रदान कर सकता है । परन्तु इसके द्वारा दिया गया मृत्यु-दंड उच्च-न्यायालय के द्वारा 
संपुष्ट किया जाता है । इन्हें जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय के विरुद्ध भ्रपील सुनने का 
अधिकार सी प्राप्त है। 


eque: wb ut 
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फौजदारी सम्बन्धी कानून का विकास 
(Growth of Criminal Law) 


प्रश्‍न ६१--भारतोय दंड संहिता के संहिताकरण के काल से पूर्व के 
फोजदारो कातून के परिवर्तन का वर्णन कीजिए । 


उत्तर--मुगल शासन के अन्तर्गत फौजदारी कातून --मुगलों के शासनकाल में 
, भारत में फोजदारी सम्बन्धो मुस्लिम विधि प्रचलित थो | जब ईस्ट इरिडिया कम्पनी 
ने बंगाल, विहार भोर उड़ोसा का प्रशासन अपने हाथ में लिया उस समय भारत में 
मुस्लिम विधि का प्रचलन था । इस समय भ्रंग्रेजो ने मुस्लिम-विघि को हटाने का कोई 
प्रयत्न नहीं किया क्योकि इसको स्थापना मली भाँति हो गई थी। . 
परन्तु मुस्लिम-विधि में बहुत-सी कर्मिया थीं। मुस्लिम-विधि का प्रादुर्भाव 
कुरान से हुआ था । मुकदर्मे की सुनवाई की प्रणाली एवं दंड-विधान प्रत्यन्त कठोर 
था । सत १८६० ६० तक इसमें भ्रनेक परिवर्तन किये गये। तत्पश्चात्‌ झाघुनिक 
भारतीय दंड-विधान लागु कर दिया गया । 
मुस्लिम दंड-विधि के अन्तर्गत चार प्रकार के दंडों को मान्यता प्रदान की गई 
यी-इदं, किसास्‌, विया भोर ताजिर । हृद्द का अर्थ सीमा है । यदि अपराधी का 
प्रपराघ प्रमाणित हो जाता था, तब मुस्लिम विधि के (झनुसारः निर्णय प्रदान किया 
जाता था | इस विषय में न्यायाधीशों को किसी प्रकार के स्वनिर्णाय का अधिकार प्रा 
` नहीं या । ag के अन्तर्गत निम्नलिखित दंड दिये जाते ये :— 
(१) चोरी-हाथं काद लिये जाने का । 
(२) जिना ग्रथवा वलात्कार--पत्यरों से मारकर मृत्यु दंड । 
(3) किसी भरत पर व्यभिचार का झूठा भ्रारोप--कोड़ों से मारने का दंड 
(scourging) 
किसास का भर्थ बदला लेता है । यह दूसरे प्रकार का दंड था । इसके अनुसार 
क्षतिग्रस्त ब्यक्ति भ्रथवा उसके सम्बन्धी को उसी प्रकार अपराधी प्रथवा प्रतिपक्षी को 
क्षति पहुँचाने का भ्रधिकार मिल जाता था । 
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फौजदारी सम्बन्धी कातून का विकास १८६ 


दंड की तोसरी प्रणाली ‘fear’ थी जिसके भ्रनुसार बदले के रूप में क्षतिग्रस्त 
व्यक्ति रुपया ग्रहण कर लेता था d 


दंड की चौथी प्रणाली “ताजिर” थी । इसका अर्थ स्वनिर्णीत दंड था । इसमें 

न्यायाधीशों को किसी भी प्रकार का दंड देने का पूरा प्रधिकार था | इस प्रकार के 
` दड का प्रधिकार तब प्रदान किया जाता था जब उस दंड के प्रति मुस्लिम विधि में 
किसी प्रकार का निर्देश नहीं रहता था प्रथवा जहाँ मुस्लिम विधि में निर्देशित दंड- 
विधान पर्याप्त नहीं समझा जाता था | दंड के रूप झामतौर से कैद, देश निकाला, 
कान पर घूसेबाजी भ्रथवा शारीरिक दंड थे । 

फौजदारी से सम्बन्धित मुस्लिम विधि प्रादिम कालीन अवस्था की सी थी । 

कत्ल व्यत्तिगत अपराध समझा जाता T p किसा? का भ्रधिकार व्यक्ति का प्रधिकार 
समका जाता था न कि ईएवर भ्रथवा राज्य का । मृतक के निकटतम सम्बन्धी को बदला 
लेने का पूर्ण भ्रधिकार था । यदि वह सम्बन्धी वदला लेना नहीं चाहता था तब राज्य 
को भपराधी को मृत्यु-दंड देने का कोई भ्रधिकार नहीं था । 


कुरान में उस अपराधी को दंडित करने का कोई उपाय नहीं बताया गया है 
जिसने एक ऐसे ब्यक्ति की हत्या की हो जिसके कोई उत्तराधिकारी न gti 

मुस्लिम-विधि के भनुसार यदि मृतक के उत्तराधिकारी ने मृतक के हत्यारे को 
क्षमा प्रदान कर दिया हो तब उसके दूसरे उत्तराधिकारियों के दंडित करने केल्यि 
माँग करने पर भी उसे दंडित नहीं किया जा सकता था । 

मुस्लिम-विधि के अन्तर्गत भ्रम्द रौर साहिब भरस्द--दो प्रकार के मानवं-बध 
को मान्यता प्रदान की गई थी । दोनों का Grex केवल हथियार, जिसका प्रयोग 
मानव-वध के लिये किया जाता था, के कारण था । यदि मानव-व्ध किसी घारदार 
हथियार से किया जाता था तब यह भ्रम्द कहलाता था। ऐसे अपराधियों को मृत्यु- 
दंड दिया जाता था | यदि किसी दूसरे ढंग से मानव-वध किया जाता या, उसे साहिब 
WE कहा जाता था | जहर देने से हुई मृत्यु के सम्बन्ध में केवल रक्‍त-घन देने का 
प्रचलन था । रक्त-घन के रूप में सबसे भ्रधिक दी जाने वाली रकम ३३३३ रू 
५ Wre v qro थी। 

कुछ मामलों में केवल मृतक के सम्बन्धी ही अभियुक्त के विरुद्ध मामलों को 
चला सकते थे | यदि ऐसा सम्बन्धी मामला चलाने से इन्कार कर दे प्रथवा इसके 
प्रति उपेक्षा का व्यवहार रखे तब भभियुक्त को छूट मिल जाती थी | 

फौजदारी से सम्बन्धित मुस्लिम-विधि Hate कमियाँ थीं। नाजिर का 
rg See गह भा | त्याग पुखंतया TTT erc Pii wer या! 
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१९० भारतीय विधि के. इतिहास पर प्रश्‍नोत्तर 


विधि के सम्बन्ध में सर्वत्र अनिश्चितता थी । साक्ष्य के सम्बन्ध में मुस्लिम-विभि 
प्रारम्भिक प्रादिमकालीन प्रवस्था में थी । अतः किसी को भ्रपराषी घोर्षित करना 
अत्यन्त कठिन था । मुस्लिम विधि के अनुसार किसी ऐसे व्यक्ति, जो मुसलमान न हो, के 
साक्ष्य पर कोई भी मुसलमान भ्रभियुक्त घोषित न हो सकता था । विधि के प्रनुसार 
व्यक्तियों को एक निश्‍चित संख्या में उपस्थित होकर किसी व्यक्ति को भरभियुक्त घोषित 
करने के लिये साक्ष्य देना पड़ता था xw विधि में पारिस्थितिक साक्ष्य (Circum- 
stantial evidence ) को कोई मान्यता प्रदान नहीं की गई थी। साक्ष्य से 
सम्वन्धित कठिनाइयों के फलस्वरूप किसी प्रपराधी को अभियुक्त घोषित करना 
नभ हो गया था | इसके कारण देश में विधि-हीनता का वातावरण व्याप्त 
गया । : 


बंगाल में मुस्लिम-विधि सन्‌ १८६६ तक प्रचलित रही । इस समय समस्त 
भ्रावश्यक संशोषनों से युक्त मारतोग-दंड-संहिता लागू की गयी i l 


बम्बई में फौजदारी न्याय-प्रशासन 
: (१) पुतंगोज शासन के अन्तर्गत ( १४९८-१६०० )--बम्बई में एक फौजी 
झधिकारी इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया था । यह भ्रधिकारी थानेदार के नाम 
से प्रसिद्ध था। उस पर पुलिस के कत्तंव्यों एव स्थानीय प्रतिरक्षा का भार था। . 
(२) ईस्ट इरिड्या के अन्तर्गत (१६६८ से १६७२ ई०)--(१) इस काल की 
वास्तविक प्रद्यासन-पद्धति को जानने का कोई विश्वसनीय सूत्र प्राप्त नहीं है । भ्रभी 
तक प्राप्त साधनों से ऐसा ज्ञात हुआ है कि कम्पनी के नियमानुसार Wi उस समय का 
न्याय प्रशासन चलाती थी । 
(२) संत्र १६७२ के Court of Judicature के द्वारा न्याय INAT : 
-( १६७२-१६५३ ) 
इस भ्रदालत की स्थापना सम्‌ १६७२ में हुई थी । इसका Aleta महीने 
में एक बार होता था । चोरी, डकैती के भ्रपराघ में गुलामी का दंड दिया जाता था 
क्योंकि कम्पनी छोटे-छोटे मामलों में मृत्यु-दंड देने के विरुद्ध थी। छोटे-छोटे चोरी 
के झपराष में मालिक को मुप्राविजा (Compensation) मिलता था | Tas 
केवल खून के मामलों में दिया जाता था । तत्पश्चात्‌ मामला 'मृत्यु-दंड की भ्राज्ञा' की 
मान्यता प्रदान कराने के लिये सूरत भेज दिया जाता था । 


(३) १६८३ एवं १६८७ के राजलेख के venia फौजदारी सम्बन्धी न्याय -- 
CAFÉ में दीवानी न्याम प्रशासन के लिये नियुक्त भ्रधिकारीगण फौजदारी स्याय प्रशासन 
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फौजदारी सम्वल्धी कानून का विकास १९१ 
के लिये भी अधिकृत थे । सत्‌ १६८३ के चार्टर के भ्रन्वर्गत फोजदारी न्याय प्रशासन 
के लिये एक मेयर एवं कारपोरेशन की नियुक्ति हुई । 


(प्र) सेयर-को्ट के हारा फौजदारी न्याय-अशासन--४८811765 of old 
Madras Vol. 1. में इस सम्बन्ध में मेयर कोर्ट के भ्रधिकारों का स्पष्टीकरण 
करते हुये लिखा है — 

“The Mayor’s Court was empowered to try all cases, civil 
and criminal Right of appeal Jay...... ..in criminal cascs if the 
offender was sentenced to lose life or lim - 

प्रदालत के स्यायाघीशों को स्वतः निर्णाम प्रदान करने का अधिकार था | 
झाश्‍चर्यजनक भारोप लगाये जाते थे भौर उसके लिये श्राए्चर्यजनक दंड की व्यवस्था 
की जाती थी i 


(ब) सत्‌ १७२६ का मेयर कोटं एवं तत्सम्बन्धी न्याय प्रशासन--सप्‌ १७२६ 
के राजलेख के अन्तर्गत मेयर कोर्ट की स्थापना की गई थी । इसके भ्रनुसार-- 

— «The Governor or President and five members of the Council 
shall be Justices of the Peace with same powers 88 they had in 
Great Britain. They were empowered to hold quarter sessions 
for the trial of all offences except high treason four times in the 
year. They were Commissioners of Oyer and Terminer and Gaol 
Delivery. The proceedings of justice of the peace and commis- 
. sioners of Oyer and Terminer and Gaol Delivery were the same as 
that in England’, 

सेयर कोटं में देशी जनता एवं अंग्रेज- दोनों पर एक ही विधि लागू की 
जाती थी । महाँ किसी निश्चित विधि का प्रचलन न था । निर्णय पूर्णतया sumat 
के स्वविवेक पर निर्भर रहता था । विधि का कोई विशेष महत्व न था । उस समय 
के प्रचलन के भनुसार मृत्यु-दंड केवल जलदस्युता (Piracy) के अपराष में दिया 
जाता था । 

(स) फौजदारी न्याय प्रशासन के सिये सन्‌ १७५३ के राउ हेख के waia 
सुघार--सतू १७२६ के राजलेख की कमियों को दूर करने के लिये अनेक सुधार किये 
गये । इस राजलेख के प्रनुसार मेयर कोर्ट को देशी लोगों को प्रार्थना-पत्र॒पर विचार 
करने का कोई धिकार न था । द्वसरे णब्दों में झंग्रेजों में प्रचलित फौजदारी विधि 
भारतीयों पर लागू नहीं की गयी थी झर उनका फैसला उनके निजी कानूनों पौर 
प्रचलित रीति-रिवाजों के mure पर होता था | 
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१९२ भारतीय विधि के इतिहास पर प्रष्नोत्तर 


वारेन हेस्टिंग्स के फौजदारी सम्बन्धी सुधार--सत्‌ १७७२, १७७४ और 
१७५८० में वारेन हेस्टिग्स ने कुछ प्रमुख दीवानी vix माल सम्बन्धी संशोधन किये 
थे 1 उन्होंने मुस्लिम फौजदारी विधि में भी संशोधन करने का. प्रयत्न किया परन्तु वे 
सफल न हो सके | 

लाइं कार्नवालिस के हारा फोजदारो से सम्बन्धित सुघार--सत्‌ १७६० में 

साड कार्नवालिस ने दीवानी सुधार के साथ ही साथ फौजदारी कानून के सम्बन्ध में 
भी सुधार किये । प्रचलित विधि में मुख्यतः दो प्रकार की कमियाँ पाई जाती थीं; 
पहली मुस्लिम विधि की बड़ी त्रुटियाँ झौर दूसरी भ्रदालत के संविधान में त्रुटियां । 
aq १७९० में लार्ड कार्नवालिस ने दोनों प्रकार की त्रुटियों को दूर करने का 
प्रयत्न किया । 

बंगाल में प्रचलित मुस्लिम विधि के' अन्तर्गत अभियुक्त के दृष्टिकोण को कोई 

महत्व नहीं प्रदान किया जाता था । इसके अन्तर्गत केवल हथियार जिससे आक्रमण 
किया जाता था, को ही महत्व प्रदान किया जाता था । यह पवू हनीफा का दृष्टिकोण - 
था । यूसुफ भर मोहम्मद का दृष्टिकोण uq इनीफा से भिन्न था । उनके अनुसार 
कत्ल से सम्बन्धित मामलों में Alaa के इरादे को प्राथमिकता प्रदान करनी चाहिये 
थी । सत्त १७९० में इस दृष्टिकोण को मान्यता प्रदान की गई । 

इस सम्बन्ध में दुसरां सुधार यह हुआ कि किसी सम्बन्धी द्वारा मृत्यु दंड कम 

कर दिये जाने की प्रणाली भी समाप्त कर दी गई । 

सन्‌ १७९१ में सुबार--सत्‌ १७९१ ई० में rab करने की प्रथा का Wer 

कर दिया गया । इसके अनुसार भविष्य में किसी प्रभियुक्त को भ्रंग-भंग का दंड नहीं 
दिया जा सकता था । परन्तु दो भ्रंगन्मंग का दंड पाने वाले भ्रपराधी को १४ वर्ष 
का सपरिश्रम कठिन कारावास प्रदान किया जा सकता था। एक प्रंग-भंग का दंड 
पाने वाले व्यक्ति को ७ वर्ष का संपरिश्रम कठिन कारावास प्रदान किया जा सकता 
था । इस प्रकार प्रंग-मंग का वर्बर दंड कारावास में वदल दिया गया | 

wq १७९२ ई० में हुए .परिवर्तन--सन्‌ १७९२ में निम्नलिखित dune 
किये गये-- 

(१) यदि मृतक का सम्बन्धी भ्रमियुक्त को दंडित कराने से इन्कार कर दे तो 
चक्रमण न्यायालय (Court of Circuit) मुतक का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, 
ऐसा मानकर मामले पर विचार करती थी । 

(2) कत्ल के मामले में यदि सम्बन्धी भ्रभियुक्त को दंडित कराने में उपेक्षा 
"wp व्यवहार रखें प्रणवा भत्मस्त|दिर कर Sloe तक महू समझा जाता था कि मृतक, 
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का कोई उत्तराधिकारी न था । ऐसी अवस्था में पूर्वोक्त नियम (१) के भ्रनुसार 
कार्यवाही की जाती थी । 

(३) उपयुक्त दोनों प्रकार के मामले में चक्रमण न्यायालय ( Circuit 
Courts) को अभियुक्त के दंडित करने का after न था, परन्तु afar निर्णय के 
लिये मामले को सदर निजामत भ्रदालत में दिया जाता था । 

सत्‌ १७६३ fo में कोई ठोस परिवर्तन नहीं किया गया । 

सन्‌ १७९७ में परिचर्तेन -इस समय भ्रनेक नये परिवर्तेन हुए । इच्छापूर्वक 
कत्ल करने पर किसी अभियुक्त का दंडविधान मृतक के परिवार के प्रन्म लोगों एवं 
सम्बन्धियों द्वारा किया जाने लगा। इसके प्रतिरिक्त विधि भ्रंधिकारियो के फतवा पर 
यदि अंग्रेज जजों को विश्वास हो जाता था, तब भ्रपराघी निरपराध घोषित कर दिया 
जाता था । यदि अंग्रेज न्यायबीश फ़तवा में संदेह प्रकट करता था तब उस मामले 
को भन्तिम निर्णय के लिये सदर निजामत अदालत भेज दिया जाता था । रक्त मूल्य 
के बदले में कुछ काल तक प्रभियुक्त को कारावास में रखने का भी नियम था । भ्रायु- 
पर्यन्त कारावास का दंड दिये जाने पर वह मामला सदर निजामत भ्रवालत को मेज 
दिया जाता था | 


सनु १७९७ के अधिनियम के ध्रन्तर्गत पक्षों के व्यक्तिगत लाभ के लिये कोई 
भर्थ-दंड नहीं लगाया जाता था | इस प्रकार लगाया गया प्रथ-दंड सरकारी खबाने में 
जमा कर दिया जाता था । 


सत्‌ १७९९ के अधिनियम के अन्तर्गत उन समस्त मामलों की व्याख्या की 
गई थी, जिनमें अभियुक्त को मृत्यु-दंड प्रदान किया गया था । 


सत्‌ १८०३ में परिवर्तन--सस्‌ १८०३ में नाजिर के सिद्धान्तों में परिवर्तन 
किया गया । विधि भ्रधिकारी मुकदमें का झाधार बना देते थे, तत्परचात्‌ उसी आधार 
पर न्यायाधीश न्याय पारित करता था । इसके पश्चात्‌ गम्भीर मामलों में सदर 
निजामत भ्रदालत भयवा चक्रमण न्यायालय प्रभियुक्त को वंडित करता था ate वह 
भ्रभियोग कम्पनी के अधिनियमों के अन्तर्गत भ्राता था तव उस ग्रभियोग का निर्णय 
तथाकथित प्रधिनियम के भनुसार किया जाता था। यदि सदर निजामत प्रदात में 
प्रभियोग भेजने लायक होता था तो भेज दिया जाता att केवल संदेह के प्राधार 
पर अपराधी को दंडित नहीं किमा जा सकता था । यदि किसी प्रपराघ का शासकों 
में किसी प्रकार का दंड-विबान न होता था, तब उसमें स्यायाधीक्ष ज्यादा से ज्यादा 
७ वर्ष का कारावास पौर ३९ कोड़ों का दंड दे सकता था । 


is १८०३ का भ्रधिनियम राहजनी के सम्बन्ध में झांग्ल-सुस्लिम विधि से 
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भो सम्बन्धित है । साधारण राहजनी में ७ वर्ष का कारावास भौर हिंसा सहित राहजनी 
में मृत्युदंड waar उम्र केद की सजा दी जाती थी | प्रभियुक्त को वातावरण के साक्ष्यों 
के बल पर भी दंडित किया जा सकता था। अभियुक्त अपने बयान पर भी दंडित किया 
जा सकता था d 


सन्‌ १५१०-- स्वेच्छापूर्वक की गयी qu के प्रतिरिवत विधि के maia ma 
प्रतेक प्रकार की मृत्यु का भी वर्णान है । 


सन्‌ १८१७--व्यभिचार के सम्बन्ध में wq १८१७ के भ्धिनियम के झन्तगंत 
प्रतेक परिवर्तन हुए । इस समय इस घारणा को वैधिक मान्यता प्राप्त हुई कि व्यसिचार 
के सम्बन्ध में वातावरणा-सम्बन्ची सांदप को भी मान्यता प्रदान की गयी थी । इस 
प्रभियोग का दंड ७ वर्ष का कारावास धौर ३० कोड़ों का दंड था। इसके लिये चार 
गवाहों की क्‍झ्रावश्यकता होती थी । 


सन्‌ १८३२--इस सम्बन्ध में सत्‌ १८३२ में क्रान्तिकारी परिवर्तेन हुए । इस 
समय इसकी सामान्य मान्यता GATT कर दी गई। सस्‌ १८३२ के अधिनियम के 
झनुसार सदर निजामत अदालत के न्यायाधीशों को फतवा लेने की भ्रावशयकता नहीं 
थी । न्यायाधीश को किसी मुकदमें को पंचायत में भेजने का भी अधिकार था । इस 
प्रकार मारतोय विधि-अ्रधिकारियों की आवश्यकता समाप्त हो गई | कुछ विषयों पर 
विश्लेष अधिनियम पारित किये गये । ससु १७९६५ ई० में बनारस के ब्राह्मणों को 
मृत्यु“दंड का अपवाद घोषित किया गया | परन्तु १८१७ में यह विशेषाधिकार समाप्त 
कर दिया गया | j 


MATS भर बम्बई में फोंजदारी-न्याय-प्रशासन---भावश्यक संशोधनो के साथ 
बंगाल में प्रचलित फोजदारी-न्याय की प्रणाली मद्रास में भो लागू की गयी । बम्बई 
में प्रचलित विधि अन्य प्रान्तों की विधि से कुछ भिन्न थी । वहाँ मुस्लिम विधि के स्थान 
पर व्यक्तिगत न्याय को प्रधानता प्राप्त थी । सत १७६९ के श्रधिनियम के झनुसार 
ईसाइयों भौर पारसियों पर भ्रंग्रेजी विधि लागू कर दो गई भोर हिन्दू झर मुस्लिमों 
पर उनका व्यक्तिगत कानून लागू हो गया । इस प्रकार यह व्यवस्था सत्‌ १८२७ तक 
बनी रही जब कि विख्यात एलिफिन्स्टन कोड बम्बई में लागू हो गया। यह संहिता 
१८६२ तक चलती रही तत्पश्चात्‌ भारतीय qu विधान संहिता के लागू हो जाने फे 
कारण समात कर्‌ दी गई | 


FS 
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अध्याय १२ 


हिन्दुओं और झुसलमानों का व्यक्तिगत कानून 


( Personal Laws of Hindus and Mohammedans ) 
प्रश्‍न ६२--किस सीमा तक हिन्दुओं atx मुसलमानों के व्यक्तिगत कातून 
उन पर लागू थे ? 
झथवा 


हिन्दू aie मसलमान विधियों के संहिताकरण के पूर्व हिन्दू और मसलमानों 
को कौन सी व्यावृत्तियाँ (Savings) प्राप्त थीं ? 

उत्त र--पुर्तेगीज भ्रौर fate शासन के अंतर्गत देशी लोग--पुर्तेगालियों ने 
देश पर १२१ वर्ष तक राज्य किया था। उस समय उन्हीं की विधि का प्रचलन था, " 
परन्तु जब भ्रंग्रेजो ने उन प्रदेशों को जीता, तब उन्होंने पूर्व प्रचलित विधियों को चलने 
दिया । साक्ष्यो की अनुपस्थिति में यह ठोक से नहीं कहा जा सकता कि भारतीयों के 
नियमों को कहाँ तक मान्यता प्राप्त थी । 

सन्‌ १७२६ के अधिनियम के अंतर्गत व्यक्तिगत-बिधियों की झमान्यता-- 
सेयर कोर्ट की स्थापना के साथ ही साथ पंग्रेजी विधि का मारत में प्रचलन प्रारस्म 
हुआ । यह विधि विदेशी site देशी जनता--दोनों के ऊपर समान ST से लागू थी । 

देशी व्यक्तियों की अंग्रेजी विधि से विसुक्ति-सच्‌ १७५३ के भ्रधिनियम के 
पनुसार यह नियम देशी व्यक्तियों के ऊपर तब तक लागू नहीं होता था जब तक दोनी 
पक्षों ने भ्रपनी सहमति न दे दी हो । प्रधिनियम में इस बात का कहीं reer नहीं था 
कि देखी व्यक्तियों से सम्बन्धित फोजदारी के मकदमों में प्रंग्रेजी विधि लागू होगी । 

सन्‌ १७७२, १७८०, १७९३ भौर १७९५ झवि के प्रस्तगंत व्यवस्था-- 
वारेन हेस्टिग्स को योजना के भ्रन्तर्गत इस सम्बन्ध में विशेष नियम बनाये गये थे । 
इस अधिनियम की घारा २३ इस प्रकार है-- 

‘That in all suits regarding inheritance, marriage, caste and 


other religious usages or institutions the law of Koran with:: 


respect to Mohammedans and those of Shastras with respect tq 
Gentoos shall be invariably adhered:to.* 
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इस सिद्धान्त का भ्रनुकरण सन १७५०, १७८१, १७८७ एवं १७९४ के 
विनियमनों में सौ किया गया। aq १७९३ का अधिनियम सन्‌ १७६५ में बनारस 
में भी लाग कर दिया गया। परन्तु उसमें निम्नलिखित पंक्तियों को और जोड़ 
दिया गया-- 

“In causes in which plaintiff shall be of different religion 
persuation from the defendant, the decision is to be regulated by 
the law of the religion of the latter ( i.¢.........defendant ).....” 

सतू १५३१ के विनियमन के प्रन्तर्गत मुन्सिफों भौर सदर भ्रमीनों को निदिष्ट 
किया यया था कि हित्दुभों प्रौर मुसलमानों की भ्रचल सम्पत्ति के मामलों में व्यक्तिगत 
विधि को मान्यता प्रदान की जायेगी | इसके भ्रतिरिवत बम्बई में सवु १८२७ के 
विनियमन LV के अनुशार यदि किसी विषय पर कोई विधि न पारित हुई हो तब उस 
विषय के सम्वन्ध में देशी कातून लागू होगा । 

इस प्रकार यह यह स्पष्ट हो जाता है कि इस देश में प्रचलित नियमों की रक्षा 
के लिये समग्र-समय पर भनेक ध्रधित्तियम पारित होते रहे । 

सर्वोच्च न्यायालय के अन्तर्गत व्यक्तिगत कातून की सुरक्षा--सत्र १७७४ में 
सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के साथ ही समस्त व्यक्तियों पर अंग्रेजी विधि लागू 
कर दी गई । परन्तु सर्वोच्च न्यायालय के व्यायाधीशों ने व्यक्तिगत विधि के सम्बन्ध 
में हिन्दु भौर मुसलमानों में प्रचलित विवाह प्रथा एवं उत्तराधिकार नियम को ही 
सात्मता प्रदान की । 3 

सन्‌ १७८१ के भ्रधिनियम के प्रन्तर्गंत-इस naaa के aga सर्वोच्च 
न्यायालय. को कलकत्ता स्थित सभी निवासियों के सम्वन्ध में दीवानी न्याय प्रशासन का 
झधिकार प्रदान कर दिया गया । परन्तु धारा १७ के प्रनुसार-- 

“Their inheritance and succession to land, rent and goods 
and all matters of contract and dealing between party and party 
should be determined where Hindus and Muslims are parties by 
their respective laws and where only one of the parties was either 
Hindu or Mohammedan by the laws and usage of the defendant.” 

सग्रास और बम्बई में व्यक्तिगत विधि की स्थिति--सतत १७९७ का ईस्ट 
इश्डिया एक्ट मद्रास भौर बम्बई स्थित भरमिलेख न्यायालय (Recorders Court) 
में लागू किया. गया था | सर्वप्रथम वारेन Beer ने सतु १७७२ में इस विधि को लागू 
किया'था। वारे हेस्टिग्स के उक्त विनियमन की धारा ३९ इस प्रकार है-- 

"In suits regarding inheritance, marriage caste and other ` 

religious institutiqu, the: Jaws of Koran with respect to Mohams 
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mdans and those of the Shastras with respect to Gentoos, shall be 
invariably adhered to, on all such occasions the Molvies or 
Brahmins shall respectively attend to expound the law, they shall 
sing the report and assist in passing decree.” 


इस समय किसी प्रकार का कोई विशेष निर्देश नहीं जारी किया गया । ag 
१७८१ में सर एलिजा इम्पे ने एक विज्ञप्ति जारी की जिसके भ्रनुसार उन सभी मामलों 
में, जिसके लिये किसी निश्चित नियम की व्यवस्था न थी, न्यायाधीश न्याय, समानता 
(Equity) एवं सदिच्छा (Good conscience) के प्रनुसार fahr प्रदान 
करता था। यह नियम बंगाल, बिहार एवं उड़ोसा स्थिति मोफस्सिल दीवानी 
अदालतों पर भी लागू था । 

यह नियम लगभग १० वर्ष तक लागू रहा । सत्‌ १८३३ में नियमों का संहिता- 
करणा प्रारम्भ हो गया जो सतत १८५३ में प्रगतिशील हो सका । 

प्रश्‍न ६३ - हिन्दू भोर मुस्लिम विधि के संहिताकरण के इतिहास की व्याख्या 
कीजिए । 

उत्तर--व्यक्तियत विधि का प्रचलन 

(१) सन्‌ १७५३ का राजलेख--इसके Tras इस बात की व्यवस्था को गई 
थी कि हिन्दुओं और मुसलमानों पर व्यक्तिगत विधि लागू होगी । 

(२) सन्‌ १७७२ को हेस्टिंग्स की योजना--कुछ दोवातो के मामलों में 
वारेन हेस्टिग्स ने इस योजना के अन्तर्गत हिन्दुझों पर हिन्दू विधि भौर मुसलमानों पर 
मुस्लिम विधि लागू करने के लिये निर्देश किया । 

“हुदाया' का श्रनुषाद--वारेन देस्टिग्स ने 'हिदाया' का Wet भाषा में 
अनुवाद कराया । यह पुस्तक मौलिक प्ररबी कृति से फारसी भाषा में भ्रतूदित थी a 
Fro हैमिल्टन ने उसका अनुवाद भ्रंग्रेजी में किया था । 


हिन्दू और मुस्लिम विधि का संहिताकररा--अंग्रेज न्यायाधीशों ने हिन्दू विधि 
पर किसी अच्छी पुस्तक की कमी का अनुभव किया । क्योंकि न्याय के सम्बन्ध में 
वे पंडितों भोर मोलांवयों की राय से सन्तुष्ट न थे । लार्ड कार्नवालिस के समय में 
सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश सर जोन्स ने हिन्दू विधि का संहिताकरण किया t 
उन्होंने भ्रपनी उस महान कृति को Institutes of Hindu Law or Ordi- 
mance of Manu को aq १७९४ में प्रकाशित कराया । इन्होंने हिन्दू विधि पर 
एक सार-संप्रद ( Digest ) भी तैयार करना प्रारम्म किया था, परन्तु इनकी मुत्यु 
हो आने के कारण यह महत्कार्य do जगन्नाथ के द्वारा पूरा किया गया।.इस 
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पुस्तक का कोल wm ने प्रंग्रेजो में प्रनुवाद कर दिया । सत्र १७६० Blast जोन ने 
उत्तराधिकार पर मुस्लिम विधि का प्रपना अनुवाद भी प्रकाशित करवाया था । 


सन्‌ १७९३ का लाड ;कानंचालिस का कोड--इस भषिनियम के अनुसार 
उत्तराधिकार, विवाह, जाति प्रौर समस्त प्रथाश्नो से सम्बन्धित मामलों में न्यायाधीश 
द्वारा, मदि दोनों पक्ष हिन्दू हों, तो हिन्दू विधि को मान्यता प्रदान की जातो थी । 

देशो विधि-अधिकारी--व्यक्तिगत-विधि के विकास में इन अधिकारियों का 
महत्वपूर्ण हाथ रहा है | चु'कि हिन्वु्नो भ्रोर मुसलमानों से सम्बन्धित समस्त पुस्तके 
संस्कृत भ्रथवा फारसी में थीं प्रतः इन भधिकारियों की राय महत्वपूर्ण मानी 
जाती थी । 


Grit काउन्सिल --लगभग १०० वर्ष तक इसको उन्नति में प्रिवी काउन्सिल 
का महत्वपूर्ण भाग रहा | निम्न न्यायालय जहाँ किसी समस्या के सुलझाने में समर्थ 
रहते ये, उस समय यही उसका निराकरण करती थी । 


सुसलमानों की झन्तर्बातियों में व्यक्तिगत-विधि का स्थान--(क) राजा 
दीदार हुसैन बनाम रानी जहुरुन्षिसा २ एम० wks qo (१८४१) में प्रिवी 
काउन्सिल ने भ्रपना महत्वपूर्ण-निर्णय प्रदान किया कि शिया मुसलमानों पर शिया 
विधि ही लागू होगी । इस निर्णय का कुछ भाग इस प्रकार है-- 


According to the true construction of this Regulation, in 
the absence of any Judicial decision or established practice 
limiting or controlling its meaning, the Mohammdan Law of 
Succession applicable to each sect ought to prevail ag to litigants 
of that sect. It is not said that one uniform law should be 
- adopted in all cases affecting Mohammdans, but that Mohammdan 
Law, whatever itis, shall be adopted. If each sect has its own 
rule according to the Mohammdan Law that rule should be 
‘followed with respect to litigants of that sect, Such is the natural 
construction of this Regulation and it accords with the “just and 
equitable principle upon which it was founded and gives effect 
to the usages of each religion, which it was evidently it's object 
‘to preserve unchanged.” 


- (ब) हिन्दुओं को प्रन्तर्जातियों पर हिन्दू नियसों की मान्यता--जैन मौर 
सिक्खों को हिन्दू विधि के crete माना जाय भ्रथवा नहीं, यह प्रश्‍न बड़ा विवादग्रस्त 
cu कुछ लोगों की राय में ये हिन्दू न थे, भ्रत: इन पर fie विधि लागू नकीजा 
सकती थी । उनके मतानुसार इन पर भ्रेग्रेजी विधि लागू होनी चाहिये थी । राजा 
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दोदार हुसेन बनाम रानो जहुरन्तिसा में Ara काउन्सिल ने इस | विवाद के सम्बन्ध में 
भी अपना अन्तिम निर्णय दे दिया । . 

प्राचीन fafa और भारतीय व्यवस्यापिका--हिनू विधि को जानने के मुख्य 
साधन aia, स्मृति अर रीति हैं। थुति के अन्तगंत चारों वेद भा जाते हैं [ स्मृति में 
नोपया के संस्मरण में आने वाले अनेक नियमों का संकलन है । यही मुख्य साधन हैं । 
स्मृतिर्या तीन प्रकार की g—afa, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति । मिताक्षरा 
a याज्ञवल्क्य स्मृति का विस्तुत विश्लेषण किया गया है । 

हिन्दू विधि की दो शाखाये है-मिताक्षरा भ्रोर दायभाग | दायभाग का 
प्रचलन भ्रांधकतर वंगाल में है । मिताक्षरा प्राचीनतम भ्रौर दायभाग नवीन एवं 
परिष्कृत स्वरूप है । दोनों सह परिवार भौर उत्तराधिकार के मामला में एक दूसरे से 
wan विचार रखते E । 

हिन्दू विधि समय “समय पर पारित होने वाले भ्रधिनियमों के कारण बहुत 
कुछ बदल गई है । इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं-- 

(१) जाति निर्योग्यता प्रपसारण भ्रधिनियस, १८५० (The caste 
Disabilities Removal Act, १८५० )--घर्मपरिवर्तन करने वाला व्यक्ति 
इस नियम के कारण भ्रपने उत्तराधिकार से भ्रव वंचित नहीं किया जा सकता, जैसा 
कि इसके पूर्व होता था । 

(२) हिन्दू विघवा पुनविवाह प्रधिनियम, १८५६ ( Hindu Widows 
Remarriage Act, १८५६) : 

खियों की war में सुधार लाने के लिये इस नियम को पारित किया गया है । 
इसके झनुसार faerit को भो पुनविवाह का भ्रषिकार प्राप्त हो गया । इस प्रधिनपम 
बौ प्रस्तावना निम्न प्रकार को थी-- 

“Many Hindus believe that this imputed legal incapacity 
(to contract a second valid marriage) although it is in accord- 
ance with a true interpretation of the precepts of their religion and 
desire that the civil law administered by the Courts of Justice shall 
no longer prevent those Hindus who may be so minded from 
adopting a different custom, in accordance with the dictates of 
their own conscience and whereas it is just to relieve all such 
Hindus from this legal incapacity which they complain, and the 
removal of all legal obstacles to the marriage of Hindu widows 
will tend to promote good morals and tothe public welfare, it is 
enacted as follows :” 
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(३) Native Converts Marriage Dissolution Act 
1866--घर्म परिवर्तन करने वालों का कुछ दशामरों में ईसाई हो जाने की दक्षा में 
विवाह बन्धन से युक्ति प्रात करने का उपाय था परन्तु हिन्दू नियमों के झनुसार ऐसा 
होना सम्भव न था । 

(v) The Transfer of Property Act, १882-..इसके wania 
सत्र १६.२९ में संसोधित रूप में हिन्दू विधि के नियमों के ऊपर सम्पत्ति हस्तांतरण के . 
नये कातून को प्रमुखता प्रदान की गयी । 

(५) The Indian Majority Act of 1875—ag विवाह- 
विच्छेद एवं गोद लेने को छोड़कर ध्न्य सभी मामलों में हिन्दुओं पर लागू की जा 
सकती है । 

(६) The Guardian and Wards Act of 1890 यह अधिनियम 
farsa के इन मामलों में लागू होता हैं जिसमें न्यायालय द्वारा संरक्षक (Guardian) 
नियुक्त किया गया हो भ्रथवा नियुक्त किया जाता हो । 

(७) The Hindu inheritance (Removal of Disabilitie 
Act 1923) यह ऐक्ट हिन्दुप्नों के दाय प्राप्ति तथा विभाजन होने में हिस्से से 
संबंधित निर्योग्यताम्रों को सीमित करता है | 

(s) Hindu Gains of Learnings Act, 1930 —ag प्रधिनियम 
स्वीय विद्या लाम द्वारा प्राप्त की गयी सभी सम्पत्तियों को प्राप्त करने वाने की 
सम्पत्ति निरिचित करता है 1 

(९) The transfer of Property (Amendment) Supple- 
mentary Act No. 21 of 1929--इस प्रधिनियम के द्वारा मद्रास ऐक्ट 
सत्‌ १९१४ एवं मद्रास ऐक्ट सम्‌ १९२१ तथा हिन्दू सम्पत्ति परक्रामण अधिनियम 
१९१६ को संशोधिद किया गया है । 

(१ ०) The Special Marriage Act of 1872-..प्रव यह 
m Marriage Act, 1954 के कारण महत्वहीन (repealed) qt 
गया है i 

हु (११) The Hindu Women’s Right to P rty A 
1987--इसके भ्रनुसार .विधवाप्ों को नये भ्रधिकार प्राप्त e यह (न्य 
संयुक्त परिवार के मूल पर कुठाराघात करता है i 

(१२) The Arya Marriage Validation Act of 937 प्रा 
समाज में होने वाले भन्तर्णातीय विवाहों को मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से यह 
अधिनियम पारित किया यया t | 
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(१३) The Hindu Married Women's Right to Separate 
Residence & Maintenance Act 1947 ag भ्रषिनियम हिन्दू विवाहित 
स्त्रियों को कतिपय परिस्थितियों में पृथक निवास तथा अरण-पोषण का अधिकार 
प्रदान करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था । 

(१४) The Hindu Marriage Validity Act, 1949 and 
Hindu Marriage Act, 1955—aq अधिनियम हिन्दू, जैन, सिक्ख mfa 
उपजातियों के मध्य हुये विवाह को मान्यता प्रदान करने के लिये पारित हुआ था । 

मुस्लिम विधि में लाया हुआ परिवर्तंन--संक्षिप्त रूप से मुस्लिम विधि की 
चर्चा हम ऊपर कर आगे हैँ यहाँ केवल नये अ्रधिनियमों की चर्चा करेंगे । - 

(1) The Musalman Waqf Validity Act 198 and subsequent 
amending Act, called the Musalman Wagf Act 1923. 

पहला परिवर्तन १९१३ में हुआ । पुनः उसका संशोधन १९२३ में किया गया | 

(२) The Shariat Act, 1997— ww धारा का उद्देश्य तथा विस्तार 
उन प्रथाभो एवं रोति-रिवाजो को, जहाँ तक उन्होंने मुस्लिम कानून के नियमों को 
विस्थापित (Displaced) कर दिया है, निराकृत (Abrogate) करना है : 

(३) The Dissolution of Muslim Marriage Act, 198 :-- 
ag प्रधिनियम मुस्लिम कातून के अन्तर्गत विवाहित स्त्रियों द्वारा लाये गये विवाह को 
विघटित करने के वादों से सम्वन्धित कातुत के उपबन्धों को स्पष्ट तथा समंकित 
करने तथा मुसलमान A द्वारा इस्लाम धर्म का परित्याग करने के फलस्वरूप विवाह 
संस्कार में पड़ने वाले प्रभाव के विषय में सन्देहों को दुर करने के लिए अधिनियमित 
किया गया । 

(x) The Gutch Memons Act, 1938--इसे १९२० में पारित 
भ्रधिनियम को महत्वद्दीन कर दिया । 

Directive Principles of State Policy की qrq ४४ के 
अन्तर्गत we भावश्यक संद्विताकरण की व्यपस्था की गई है । घारा ४४ इस 
अकार है 

The State Shall endeavour to secure for the citizens a 
uniform Civil Code throughout the territory of India.” 

प्रश्न ६४--जेल्टू कोड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये à 

उत्तर--म्रत्ु १७६२ ई० में सर्वप्रथम वारेन हेस्टिन्स ने अपनी योजना में 
Ag शब्द का प्रयोग किया। चैम्बर शब्दकोष में इसका अर्थ तेलगू, तेलगू बोलने 
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वाला या एक हिन्दू है । फोल्ड के अनुसार यह सब्द gindi में प्रचलित Sieg! शब्द 
का फ्यामवाचो है। पुर्वगालियों में इसका भर्थ “मारतीय' था d fro हालहोब्स (Hal- 


heids) ने awit पुस्तक ‘Gentoo Code’ में faat @— 

«The word Gentoo has been, and is still, equally mistaken — 
to signify in the proper sense of the terms, the professors of the 
Brahminical religion, whereas Gent or Gentoo means animal in 
general and it’s more confined sense, mankind, but is never in 
the Sanskrit dialect, nor even in the modern forgon of Bengal, 
appropriated particularly to such as follow the doctrine of Brahma. 
The four great tribes have cach their own separate appellation, 
but they have no common or collective term that comprehends 
the whole nation under the idea affixed by Europeans to the 
word Gentoo, Possibly the Portuguese on their first arrival in 
India, hearing the word frequently from the mouths of the 
natives as applied to mankind in general, might have adopted 
itfor the domestic appellation of the Indians themselves ; perhaps 
also their bigotry might force them the word Gentoo a fanciful 
allusion to Gentile, a Pagon." 


Sa कोड़ का उद्देश्य 
बारेन हेस्टिग्स की सतु १७७२ को योजना में See शब्द का प्रयोग हुआ है । 
ma हेस्टिग्स ने इसका उद्दृंदय बताते हुये लाड मेन्सफील्ड को एक पत्र लिखा था, 
जो निम्नलिखित है ; 
‘Among the various plans......, the necessity of establishing 
a new form of Judicature and giving laws to a people who were 
supposed to be governed by no other principle of justice than 
the arbitrary wills, or instructed judgments, of their temporary 
rules, has been frequently suggested; and this opinion I fear 
has obtained the greater strength from same publication of 
considerable merit in which it is too positively asserted that 
written laws arc totally unknown to the Hindus or original 
inhabitants of Hindustan.....It would be grievance to deprive 
the people of the protection of their own laws, but it would be a 
wanton tyranny to require their obedience to others which are 
wholly ignorant and of such they have no possible means of 
acquiring 2 knowledge.......It was judged advisable for the 
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sake of giving confidence to the people, and „to enable the courts 
to decide with certainty and despatch to furma compilation 
of Hindu Laws with the best authority which could be obtained; 
and for that purpose........most learned Pandits were invited 
to Calcutta from different parts of the province who cheerfully 
undertook this work, have incessantly laboured in the prosecution 
of it, and have already as they assure me, completed it, all but 
the revisal and correction, of it.” 

“This Code they have written iu their own language, 
Sanskrit. A translation of it is bzguu „under the inspection of 
one of their body into the Persian language, and from that into 
English...... 


जन्टु कोड का संक्षिप्त वर्णन 


यह ग्यारह पंडितों द्वारा तैयार किया हुआ एक सार-संग्रह है। इस पुस्तक में 
२१ भ्रष्याय हैं जो निम्नलिखित विषयों का वर्णन करते हैं : 


(१) sare लेना-देना (Borrowing and Lending) 

(२) sacifaga सम्पत्ति का विभाजन (Division of Inherited 
property) 
(४) न्याय (Justice) 
(४) न्यास एवं संग्रह (Trust & Deposits) 
(५) ग्रजनबी की सम्पत्ति का विक्रम (Selling of Strangers prop- 
erty) 

(६) हिस्सा (Share) 

(७) उपहार (Gift) 

(s) सुविषाधिकार (Servitude) 

(९) मजदूरी (Wages) 

(१०) किराया भाड़ा (Rent & Hires) 

(११) क्रप-विक्रय (Purchase and sale) 

(१२) सरहद भौर सीमा (Boundaries & Limits) 

(१३) खेतो की सूमि में हिस्से (Shares in the Cultivation of 
Lands) 
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(१४) नगर एवं उपनगर एवं उपज नष्ट करने पर दंड (Cities and 
town sand Fines for Damaging a crop) | 

(१५) प्रपमानात्मक भौर तीखी प्रभिव्यक्ति (Scandalous and Bitter 
Expressions) 

(१६) प्रहार (Assault) 

(१७) चोरी (Theft) 

(१८) हिसा (Violence) 

(१९) व्यभिचार (Adultery) 

(२०) औरतों से सम्बन्धित विषय (What Concerns Women) 

(२१) फुटकर विषम (Sundry Articles) 

समालोचना--'जेन्ट् कोड” को एक परिपक्व संहिता नहीं कहा जा सकता 
क्योंकि भ्रनेक त्यन्त महत्वपूर्ण भ्रइनों पर विचार नहीं किया गया है । 
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प्रश्न ६५ भारतीय न्याय व्यवस्था में प्रचलित जातिगत विभेद के कार्यों एवं 
परिणामों की संक्षि व्याख्या कीजिए । 

उत्तर--कम्पनी की भ्रवालतों में जाति भेद--भारतीयों की तुलना में यूरो- 
पियन तथा ब्रिटिश प्रजा को कुछ विज्षेषाधिकार उपलब्ध थे । ये विशेषाधिकार ईस्ट 
इरिडया कम्पनी के शासनकाल में ही नहीं बल्कि क्राउन के शासन काल में मी उन्हें 
प्राप्त थे 1 ; 


जहाँ युरोपियन तथा ब्रिटिश प्रजा को कम्पती की भ्रदालतो में भारतीयों के 
विरुद्ध मुकदमा दायर करने का अधिकार था, वहीं इन eredi में इनके विरुद्ध किसी 
रकम की वसूली के लिये कोई दावा मारतीय प्रजा द्वारा नहीं दायर किया जा सकता 
था । ऐसे प्रुकदमो को दामर करने के लिये एक भारतीय वादी को कलकत में स्थित 
सर्वोच्च न्यायालय में जाना पड़ता था । केवल सर्वोच्च-स्यायालय को ही ऐसे मुकदमों 
को gat का भ्रधिकार प्राप्त था जिनमें कोई युरोपियन पक्षकार भ्रन्पर्ग्रस्त 
(involved) होता था । यह कठिनाई केवल बंगाल में ही नहीं थी । मद्रास तथा 
wert प्रेसीडेसी में भी ऐसा ही करना पड़ता था| 


सत. १७६२ में लार्ड कार्नवालिस ने भारतीयों की इस क्षिकायत को दूर करने 
का प्रयास किया । मह निर्धारित किया गया कि भारतीयों द्वारा यूरोपियद तथा fafeur 
प्रजा के विरुद्ध कम्पनी की अदालतों, अर्थात्‌ (M ofussils) की “दीवानी भदालत में 
५०० रुपये तक की मालियत के मुकदर्मे दायर किये जा सकते थे। ५०० स्पे से 
ग्रधिक मालियत के सुकदर्मो को पहले की ही तरह कलकत्ते के सर्वोच्च-भ्यायालय में 
दायर करना आवएयक था । यही व्यवस्था मद्रास तथा बम्बई प्रेसीडेसी के लिये भी 
की गईं थी । 

संतु. १८१३ के राजलेख झधितियम ने इस जाति भेद को त्यून तथा समाप्त 
करने की दिशा में एक aie कदम उठाया । इस ऐबट ने यह निर्धारित किया कि 
भारतीय व्यक्तियों द्वारा उन ब्रिटिदा प्रजाों के विरुद्ध कम्पनी की भ्रदालतो में मुकदमा 
दायर किया जा सकता था, जो उन प्रान्तों में रहते थे; व्यापार करते थे भ्रथवा जिनकी 
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भ्रचल सम्पत्ति प्रान्तों में स्थित थी, परन्तु ब्रिटिश प्रजा को कम्पनी की अदालतों के 
निर्णय के विरुद्ध, यथास्थिति, ara, कलकत्ता तथा मद्रास में स्थित His Majesty 
की झदालतों में ग्रपोल करने का भ्रधिकार था d 
aq १८१४ में यह निर्धारित किया गया कि बंगाल में भारतीय मुन्सिफ तथा 
सदर भमीन ब्रिटिश विदेशी, यूरोपियन तथा भमरीकन के विरुद्ध मुकदमें की सुनवाई 
नहीं कर सकते ये | इस विभेद को हेस्टिम्स ने जातिगत ae पर लागू 
कराया था । 
wq १८२७ के विनियमन (संख्या v) (Regulation IV of १८२७) 
द्वारा सदर भमीनों को यूरोपियनों के विरुद्ध मुकदमें सुनने का अधिकार प्रदान किया 
गया । यह कातून सनु १८३१ तक लागू रहा | 
सच्‌ १८३१ में लार्ड विलियम fes ने यह निर्धारित किया कि भारतीय 
जजों--मुंसिफों, सदर भ्रमीनों तथा प्रमुख भ्रमीनों--को किसी ब्रिटिश प्रजा, विदेशी 
यूरोपियन अथवा भ्रमरीकन के विरुद्ध मुकदमे सुनने का प्रधिकार नहीं था । 


लार्ड मेकाले ब्रिटिश प्रजा तथा भ्रन्य यूरोपियनों द्वारा इन विशेषाधिकारों के 
उपभोग के पक्ष में नहीं थे । वे इसको जह से समाप्त कर देना चाहते थे । उनका यह 
मत था कि भारतीय तथा ब्रिटिश व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमों को सुनवाई के लिये 
दो प्रकार की ग्रदालतें नहीं होनी चाहिये । उनका यह कहना था कि यह सर्वथा 
ग्रनुचित था कि भारतीय व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमो को सुनवाई कम्पनो की भ्रदालतों 
सें हो भौर ब्रिटिश व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमों की सुनवाई प्रेसीडेसी टाउन में 
स्थित His Majesty की भ्रदालतों में हो। उन्होने सत्‌ १५१३ के चार्टर की 
^ न्याय प्रशासन में जातिगत भाषार पर भेदपूर व्यवहार उत्पन्न करने वाली नोति की 
बहुत निन्दा की | उनका कहना यह था कि यदि कम्पनी की भदालते श्रेग्रेजों के विरुद्ध 
मुकदमें सुनने के योग्य नहीं थीं तो इस बात को भ्रावदयकता थो कि उन्हें इस योग्य 
बनाया जाय । भारतीय व्यक्तियों की यह धारणा थो कि उन्हें कम न्याय प्राप्त 
होता था ate युरोपियन व्यक्तियों को अधिक न्याय प्राप्त होता था। यह घारणा 
शासन के हित में वांछनीय नहीं थी । 


सनु १८३६ में भारतीय व्यवस्थापिका सभा ने एक भ्रषिनियम पारित किया i 
इसके date ब्रिटिश प्रजाजन को सर्वोच्च न्यायालय में भ्रपील करने का दिया गया 
अधिकार, जो सत्‌ १८१३ में दिया गया था, निरस्त कर दिया गया । अरब उन्हें कम्पनी 
की भ्रदालतो में ही भ्रपीले करनी होती थीं । यह भी निर्धारत fear गया था कि किसी 
व्यक्ति को केवल इस साधार पर कम्पनी की wee के केत्राध्रकार को झस्वीकार 
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करने का अधिकार नहीं होगा कि वह यूरोपियन भ्रथवा ब्रिटिश प्रजा है । यह अपवाद 
(Exception) केवल dara में मुन्सिफों तथा मद्रास में सदर भ्रमोनो तथा जिला 
मुन्सिफों के लिए बनाया गया था। इसलिये जहाँ तक भारतीय व्यक्तियों का सम्बन्ध 
था सत्‌ १८३६ का यह कातून बहुत उचित तथा साम्यपूर्ण (equitable) था | 
बम्वई के लिए इस प्रकार का कोई प्राविधान नहीं किया गया । वहाँ प्रत्येक प्रदालत 
ऐसे मुकदमों को सुनवाई के लिए भ्रधिक्ृत थी । 


WW १८४३ में व्यवहार-न्याय के क्षेत्र में मी जाति भेद को बंगाल से विल्कुल 
समाप्त कर दिया गया । ग्रंग्रेजों को मुन्सिफ की अदालतों के क्षेत्राधिकार के अधीन कर 
दिया गया । इस प्रकार बंगाल के व्यवहार न्यायालयों में (Civil Courts) का 
क्षेत्राधिकार सभी व्यक्तियों पर चाहे वे जिस जाति, घर्म या सम्प्रदाय के हों, लागू हो 
गया । सत्‌ १८५० के मद्रास एक्ट संख्या ३ में यह निर्धारित किया गया था कि कोई 
भी व्यक्ति, किसी व्यवहार प्रक्रिया में जन्म स्थान तथा वंशानुक्रम (Place of birth | 
or Descent) के ग्राधार पर सदर भ्रमोन तथा मुन्सिफ की भ्रदालतों के भ्रधिकार 
क्षेत्र से प्रपवजित नहीं होगा | इस प्रकार व्यवहार प्रक्रियाओं में भारतीय तथा विदेशी 
व्यक्तियों को एक हो स्तर पर रख दिया गया | यह एक भ्रच्छी शुरूभात थी । 

फौजदारो न्याय के क्षेत्र में यूरोपियन तथा ब्रिटिश व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदर्मो 
को सुनवाई कम्पनी की अदालतों द्वारा नहीं की जा सकती थी । इस क्षेत्र में भारतीय - 
तथा विदेशो व्यक्तियों को एक ही स्तर पर रखने के कार्य की प्रगति काफो घीमी थी । 

रेम्यूलेटिग tee में यह निर्धारित किया गया कि ब्रिटिश प्रजा के विरुद्ध 
सुकदमों की सुनवाई केवल कलकत्ता स्थित सर्वोच्च न्यायालय दारा हो सकती थी | 
वे मोफस्सिल में स्थित कम्पनी की फौजदारी भ्रदालतों के अधिकार क्षेत्र के अघीन 
नहीं थे 1 


लाड कार्नवालिस के सुधार (१७९०)--सन्‌ १७९० में लार्ड कार्नवालिस ने 

फौजदारो न्याम प्रणाली को फिर से संगठित किया । उन्होंने यह निर्घारित किया कि 
मजिस्ट्रेट ब्रिटिश व्यक्तियों को झावश्यकता होने पर गिरफ्तार कर सकते थे। यदि 
मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता था कि किसी fufew प्रजा के विरुद्ध प्रथम दृष्ट्या 
(Prima facie) कोई वाद होता तो मुल्जिम को विचार किए जाने के लिए 
सर्वोच्च न्यायालय को सेजना होता था । मजिस्ट्रेट स्वयं उनके विरुद्ध सुकदमें की 
सुनवाई नहीं कर सकते थे । इस प्रकार के उपबत्थ मद्रास तथा बम्बई प्रेसीडेन्सियों में 
सी किए गये । क्योंकि अन्म यूरोपियन व्यक्ति ब्रिटिश प्रजा नहीं थे, भरत: उन्हें 
भारतीय व्यक्तियों की हो श्रेणी में रखा गया तथा मबिस्ट्रेटों एवं चक्रमरा न्यायालयों 
(Gircuit Courts) के क्षेत्ाषिकार के get रक्षा गया था | 
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शांति न्यायाधीश-सनु १७६३ में ब्रिटिश पालियामेंट द्वारा पारित भ्रधिनियम 
के अन्तर्गत भवर्नर जनरल तथा कॉसिल के सदस्यों को कम्पनी के प्रसंवदित कर्मचारियों 
(Govenanted Servants) तथा भ्रन्य प्रंग्रेजों को प्रेसीडेत्सी तथा प्रान्तों 
X Justices of Peace नियुक्त करके उनके द्वारा वंगाल में ब्रिटिश प्रजा के 
उपापर्णं (Committal) किये जाने के नियम बनाए | मजिस्ट्रेटों भर्यात्‌ (Justices 
of the Peace) को स्वयं मुकदमें की सुनवाई करने का "frere नहीं था 
यह भी उपबन्ध किया गया था कि उत्प्रेषण लेख (Writ of Gertiorari) द्वारा 
Justices of the Peace के समक्ष किसी प्रक्रिया को Presidency के 
Court of Oyer and Terminer and Gaol Delivery को किसी 
परिवेदित व्यक्ति Aggrieved person % प्रनुरोष पर स्थानान्तरित किया 
जा सकता था d 
WY १८०७ के भ्धिनियम द्वारा मद्रास तथा बम्बई के गवर्नर तथा उनकी 
काउन्सिल के सवस्मों को बहैसियत Justices of the Peace कार्य करने तथा 
प्रांतो के सिए ब्रिटिश प्रजा प्रणवा कम्पनी के प्रसंववित कर्मचारियों को Justices 
of the Peace नियुक्त करने के भ्रधिकार प्रदांन किए गये | 
Wq १५१३ के चार्टर ऐक्ट ने मोफस्सिल में रहने वाली ब्रिटिश प्रजा के 
सम्बंध में Justices of the Peace को कुछ whe अधिक घ्रधिकार प्रदान किये | 
जिलों के मजिस्ट्रेट अपराधियों को Yoo रुपये तक जुर्माना अथवा जुर्माने की रकम की 
प्रदत्मगी न होने की सूरत में दो माह की सजा देने के भ्रथिकृत ये | परन्तु ऐसे सभी 
मामलों को उत्रोषण-नेख द्वारा Court of Oyer and Terminer and 
Gaol Delivery को स्यानान्तरित किया जा सकता था | 


सतू १५३२ में यह वाँछनीय प्रतीत हुआ कि कम्पनी के प्रसंवदित कर्मचारियों 
्रथवा ब्रिटिश व्यवितयों के अतिरिक्त भ्रौर व्यक्तियों को भी कलकत्ता, मद्रास तथा 
बम्वई के प्रसीडेंसी टाउनों Justices of the Peace के पद पर नियुक्‍त हो 
जाना चाहिये | ग्रतएव यह म्रधिनिमभित किया गया कि स्थानीय शासन किसी व्यक्ति 
को, जो विदेशी न हो, Justice of peace के पद पर तीनों प्रेसीडेंसियो में नियुक्त 
कर सकता है। प्रंसीडेंसी टाउनों में कोई भी व्यक्ति Justice of the Peace 
नियुक्त किया जा सकता था; परन्तु इन टाउनों के बाहर मोफस्सिल में केवल फस्पनी 
के प्रसंवदित कर्मचारी भ्रथवा ग्रंग्रेज ही इस पद पर Prger किए जा सकते बे । 


जातिगत विभेद का उच्छेदन--सत्त्‌ १८४३ में ऐक्ट संख्या ४ अ्रधिनियमित 
हुआ । इस ऐक्ट में यह उपबंध किया गया था कि ब्रिटिस प्रजा से सम्बद्ध मकदमों को 
acing लेख द्वारा Oyer & Terminer and. Gaol Delivery & कोर्ट को 
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स्थानान्तरित करने का भ्रधिकार था । परन्तु, इनको Justices of the Peace के 
निर्णय के विरुद्ध भ्रपील सीधे सर्वोच्च न्यायालय में करने का भ्रधिकार नहीं या । Jus- 
tices of Peace के निर्णय के विरुद्ध mia sat न्यायालय में ले जाई जा सकती 
थी। फिर भी भ्रंग्रेज व्यक्ति कुछ विषेषाधिकारों का प्रयोग करते हो रहे । छोटे-छोटे 
प्रपराधों के लिये भी उनके विदद मुकदमो की सुनवाई Justices of the Peace 
द्वारा होतो थो, जो या तो भंग्रेज होते थे या कम्पनो के प्रसंवदित कर्मचारी । गम्मोर 
अपराधों के लिये उन्हें यह विशेषाधिकार प्रात था कि उनके विरुद्ध ऐसे मुकदमों की 
सुनवाई केवल सम्राट (Crown) की भ्रदालतों द्वारा हो सकती थी । 
aq १८७२ में संशोधित रूप में दंड प्रक्रिया संहिता भारतीय विधान मंडल 

दवारा पारित की गमी । इस संहिता में भो जातीय निर्योग्यता (Racial Disability) 
का सिद्धास्त विद्यमान था भौर ब्रिटिश प्रजा के विशेपाधिकारों को काफी सीमा तक 
सुरक्षित रखा गया था । न्यायालयों के भारतीय जज ब्रिटिश तथा यूरोपियन व्यक्तियों 
के frag फोजदारी मे मुकदमों को नहीं सुन सकते थे । इस र्त के अधीन ब्रिटिश जाति 
को प्रजा को देश के भीतरी भागों में स्थित भ्रदालतों के प्रधिकार क्षेत्र से मुक्त रखा 
गया । इससे देश के मोतरो मार्गों के स्पायिक प्रशासन में उनके प्रति भेदपूर्ण व्यवहार 
प्रकट होता था । : 

` wq १८८४ ई० में एक ऐक्ट पां gar जिसे इल्वर्ट ऐक्ट मी कहा जाता t! 
इस ऐक्ट के प्रनुसार यदि fed! ब्रिटिश प्रजा को भारतीय मजिस्ट्रेट के सामने विचा- 
रार्थ लाया जाता था तो वह इस वात की माँग कर सकता है कि उस मुकदमें में 
विचार जूरी की सहायता से किया जाय जिसके सदस्य भारतीय, यूरोपीय भ्रथवा 
झमरीकन हों । i 

यह भेदपूर्ण नीति सत १९२३ तक प्रचलित रही । सत १९२९ में दंड प्रक्रिया 

संहिता भ्रषिनियम १६२३ [The Criminal Procedure Amendment 
Act ( Act XII of 1923] पास हुभा। इस प्रधिनियम ने इस दिक्षा में 
झ्ावश्यक सुधार किए । दर्ड प्रक्रिया संहिता की धारा ४५० से ४९३ इस अधिनियम 
द्वारा निरसित कर दी गई । «ux प्रक्रिया संहिता की धारा ४५० में यह निर्धारित 
किया गया था कि उच्च न्यायालय war सेसन भदालत के सामने यूरोपीय fate 
प्रजा के विरुद्ध मुकदमें में प्रथम त्याय सम्य ( Juror) के पुकारे जाने तथा उसके 
स्वीकार किये आने प्रथवा प्रथम न्यायालय की नियुक्ति से पहले, यदि किसी विषय को 
संम्मिलित जूरी की सहायता से विचार किया जाना भवश्पक है, तो उस मुकदमे पर 
विचार ऐसी जरी की सहायता से ही होना चाहिये जिसके कम से कम Oe सदस्य 
यूरोपियन या भ्रमरीकत हों। यदि सेशन कोर्ट में कोई ऐसा मुकदमा साधारण परा- 
Lj j 
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मर्शकों (Assessors) की सहायता से हो तो यूरोपियन ब्रिटिश प्रजा (अभियुक्त) 
सम्मिलित जूरो की सहायता से विचार किए जाने के बजाय यह साँग कर सकता था. 
कि उसके मुकदमे पर विचार ऐसे परामर्शकों की सहायता से जिनके mÈ सदस्य 
यूरोपियन भ्रथवा भ्रमरीकन हों, किया जाय । धारा ४५१ में यह निर्धारित किया गया 
या कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने यूरोपियन ब्रिटिश प्रजा के मुकदमों में मी यह 
प्रजा (प्रभियुक्त) यह माँग कर सकता था कि उसके THAT पर विचार घारा ४५० में 
निर्धारित प्रक्रिया के भनुसार qr की सहायता से किया जाय । 


घारा ४५२ में यह निर्धारित किया गया था कि यदि किसी मुकदमे में कोई 
यूरोपियन ब्रिटिश प्रजा किसी घ्न्य व्यक्ति के साथ जो यूरोपियन ब्रिटिश प्रजा नहीं 
है, सह-अभियुक्त (Co-accused) है, भौर उस यूरोपियन प्रजा को उच्च न्याया- 
सय या सेशन सुपुर्द किया जाता है तो उस यूरोपियन प्रजा तथा qut प्रभियुक्त के 
मामले पर संयुक्त रूप से विचार किया जा सकता था, तात्पर्यं यह है कि ऐसे ही 
मुंकदमें में उसी प्रकार विचार किया आयगा FOS मदि वह अकेला होता भौर उसके 
साथ ऐसा कोई दूसरा भ्रभियुबत न होता | 


चारा ४६० के श्रनुसार जूरी भ्रथवा परामर्शको की सहायता से विचार किए जाने 
वाले प्रत्येक मकदमें मॅ. जिसमें कोई यूरोपियन ( ब्रिटिश प्रजा नहीं ) भ्रथवा कोई 
ग्रमरीकन भ्रमियुक्‍्त था arr ferret में से एक था, जूरी प्रथवा परामर्शाकों में से भ्राघे 
weer मदि यह साध्य (Practicable) था dic उस भ्रमेरिकत अथवा यूरोपियन 
द्वारा इसकी माँग की गई थी | युरोपियन थवा भ्रमेरिकन होने चाहिये थे । 
खव भौ किसी यूरोपियन प्रथवा भ्रमेरिकन से, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो 
यूरोपियन wear भ्रमेरिकन नहीं था, सेशन कोर्ट के सामने संयुक्त रूप से दोषी 
ठहराया जाता था तो घारा ४६० के उपबन्थो के मुताबिक माँग किए जाने पर एक ऐसे 
छरी अथवा परामर्दाकों के समूह दारा उन पर विचार किया जाता था, जिनकी कम सें 
कम प्रांधी संख्या यूरोपियन या भ्रमेरीकन होती थी i 


सन्‌ १८२३ के इस संशोधित प्रधिनियम का यह प्रभाव हुआ कि केवल 
युरोपियन जजों तथा मजिस्ट्रेटों हारा विचार किए जाने के यूरोपियन ब्रिटिदा प्रजा के 
ग्रधिकार पूर्णतया निप्प्रभाव कर दिये गये। युरोपियन तथा भारतीय भ्रभियुक्‍तों को 
व्यावहारिक रूप में एक ही स्तर पर रख दिया गया । यूरोपियन तथा भ्रमरिकन व्यक्तियों 
को केवल ये विशेषाधिकार शेष रह गये कि उनके विरुद्ध मुकदमों पर विचार ऐसी दूरी 
। तथा परामर्शको की सहायता से किया जाना चाहिये, जिनके कम से कम TH सदस्य 
यरोपियन या भ्रमरिकन हों ।. इसी प्रकार, मारतोय व्यक्तियों को मी विशेषाधिकार प्राप्त 
प्रा जिसके we ते इस हात की माँग कए सकते थे कि काके विख मूको पर भी 
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विचार ऐसी qr तथा परामर्द्यको को सहायता से किया जाना चाहिये जिसके 
अधिकांश सदस्य भारतीय हों | 


दंड प्रक्रिया संहिता की घाराएं ४४३ से ४४९ wq १९४९ की Criminal 
Law (Removal of Racial Discriminations) Act द्वारा निरसित 
कर दी गई । इस भ्रधिनियम की प्रस्तावना निम्नलिखित थी-- 

“The object of this Act isto remove certain existing discri- 
minations in favour of Europe ans and Arericans in the criminal 
.law of the Provinces of India. Undoubtebly, the Indian Penal 
Code and the Code of Criminal Procedure contained provision 
giving preferential treatment in matters of trial and punishment 
to Europeans and Americans. Therefore this Act of 1949 removes 
the provisions discriminatory. 

इस भ्रधिनियम ने यूरोपियन तथा अमेरिकन व्यक्तियों को भारतीयों के साथ 
एक ही स्तर पर ६ भ्रप्रेल, १९४९ से रख दिया है। 


इस प्रकार दंड प्रक्तिया संहिता के तेतीसवें प्रष्याप को जिसमें are ४४३ से 
४६३ थीं, इस भ्रधिनियम ने ५ अप्रेल, १९४६ से पूर्णतया निरसित कर दिया । इस 
अध्याय में ऐसे मुकदमों के लिये, जिससे यूरोपियन तथा भारतीय ब्रिटिश प्रजा 
सम्बन्धित थे, विषेष प्रक्रिया निर्धारित की गयी थी । 
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